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 LOK  SABHA

 Friday,  23rd  September,  7955

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock.
 [Mr.  SPBAKER  in  the  Chair}

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 विषव  जनसंख्या  सम्मेलन

 #२०९१,  श्री  कष्णाचार्य  जोशी  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  १६५४  में  रोम  में  हुये  विश्व

 जनसंख्या  सम्मेलन  में  किन-किन  मुख्य  मदों

 पर  चर्चा  हुई  थी  ?

 संचार  उपमंत्री.  (जो  राज  बहावुर)  :

 बहुत  से  विषयों  पर  कई  बार  बहस  हुई,
 इनमें  कुछ  तो  बिल्कुल  तांत्रिक  थे  श्लोक

 दूसरे  जनता  के  हित  के  लिये  थे  बहस  के
 लिये  कुल  २८  बैठक  हुई  कौर  बाद  में
 तीन  तीन  घंटे  की  दी  बैठक

 हुई,  जिनमें  बैठकों  के  खास  खास
 ग्रालोचनाओं  के  नतीजों  पर  दुबारा
 विचार  किया  गया  1  राष्ट्रीय  कौर

 अन्तर्राष्ट्रीय  दृष्टि  से  जी  विषय  महत्वपूर्ण
 थे,  उनमें  निम्नलिखित  भी  शामिल  थे  :

 (क)  मौत  और  पैदाइश  का  झुकाव  ।

 (@)  प्रन्तर्राष्ट्रीय  कौर  श्राग्तरिक

 एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान
 को  कराना  जाना  (माइग्रेशन  )

 (ग)  जनसंख्या  का  भविष्य  ।

 (घ)  जनसंख्या  के  समय  से  पहले
 वृद्ध  होने  के  परिणाम  ।

 307  LSD.—1.

 5098

 (४)  भारिक  तथा  सामाजिक  उन्नति,
 की  जांच  |

 (च)  जनसंख्या  के  बदलने  से
 सामाजिक  हालत  ।

 (छ  )  जनसंख्या  से  सम्बन्ध  रखन  वाले

 कनून,  सरकारी  कार्यक्रम
 शौर  सेवायें  ।

 (ज)  चतुर  कायें-कर्ताओं  की  भर्ती
 शौर  ट्रेनिंग  ।

 श्री  ऋष्णाचार्य  जोशी  :  क्‍या  मैं
 जान  सकता  हूं  कि  इस  सम्मेलन  में  किन  किन

 राष्ट्रों  के  प्रतिनिधि  उपस्थित  थे  ?

 श्री  राज  बहादुर.:  इस  सम्मेलन  में
 लगभग  ७०  राष्ट्रों  के  प्रतिनिधि  उपस्थित
 थे  जिन  में  स्वतंत्र  अथवा  भ्र स्वतंत्र  दोनों
 प्रकार  के  राष्ट्र  सम्मिलित  हैँ  ।  उनमें

 मुख्यतः  यूनाइटेड  स्टेट्स,  पश्चिमी  यूरोप
 के  देश,  जापान,  इंडिया,  ईजिप्ट,  ब्राज़ील,

 यू०  एस०  एसरार,  पोलैंड,  चकोस्लेवे  किया,
 बल्गारिया  शौर  हंगरी  भारी  शादी  थे।

 श्री  कष्णाचार्धथ  जोशी  :  क्‍या  में
 जान  सकता  हूं  कि  इन  विषयों  में  से  कौन

 कौन  से  विषय  झ्राचरण  में  लाये  जायेंगे  ?

 शी  राज  बहादुर  :  जैसा  मैने  निवेदन

 किया,  इन  विषयों  पर  न  कोई  प्रस्ताव

 पास  हुआ  और  न  कोई  रिपोर्ट  का  ही
 सवाल  उठा  ।  किन्तु  भ्रामक  में  अनुभवों
 का  बादाम  प्रदान  हुआ  और  उन  प्रभावों

 को  दृष्टि  में  रखते  हुये  यह  एक  बात  स्पष्ट

 रूप  से  सब  के  सामने  'रानी  कि  कौन  से
 वैज्ञानिक  ढंग  या  झ्राघार  पर  कोई  भी  सरकार
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 या  पब्लिक  बोडो  नीति  सम्बन्धी  निर्णय

 ले  सकती  है।  दूसरे  जनसंख्या  की  दिशा

 में  एक  ढंग  और  तरीके  से  खोज  और

 अन्वेषण  किया  जाय  इसको  भी  प्रोत्साहन
 मिला  ।

 सर  अचल  सिंह  :  क्या  माननीय  मंत्री

 महोदय  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गवनमट  श्रॉफ  इंडिया  की  शोर  से

 इस  कांफरेंस  में  किसने  प्रतिनिधित्व
 किया  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  इनमें  से  तीन

 तो  सरकारी  सज्जन  थे,  जिनकों  सरकार
 ने  मनोनीत  किया  था  शौर  शेष  अपनी

 व्यक्तिगत  हैसियत  से  गये  थे  लेकिन  वे  भी

 भ्र पने  देश  को  तरफ  से  गय  थे।  इनमें  थे  :

 (१)  डा०  लंका  सुन्दरम्‌,  एम०  पी०

 (२)  डा०  के०  सी०  के०  ई
 राजा,  डी०  जी०  एच०  एस०,
 मिनिस्ट्री  झाँक  हैल्थ  i

 (३)  श्री  एस०  कार  जैन,
 डाइरेक्टर  लेबर  ब्यूरो  |

 (४)  प्रो०  एस०  चन्द्रशेखर  |

 (x)  श्री  भ्रमित  दास  गुप्ता,  भाई०

 एस०  कराई

 (६)  श्री डी  बी०  लाहिरी,  भाई०

 एस०  भाई,  कलकत्ता  I

 (७)  प्रो०  के०  बी०  मानव।

 (८)  करो  डी०  एन०  मजूमदार,
 लखनऊ  यूनिवर्सिटी  ।

 (६)  डा०  के०  एन०  राज,  दिल्ली

 स्कूल  शॉट  इकनॉमिक्स,  दिल्‍ली

 (१०)  डा०  एल०  डी०  संघवी,
 डाइरेक्टर,  इंडिया  केंसर
 रिसर्च  सेंटर,  बम्बई  |
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 (११)  श्री  निर्णय  यू०  सेवानी,
 गोखले  इंस्टीट्यूट,  पूना  t

 (१२)  श्री  एस०  करार  सेन,  मिनी-

 ट्री  श्राफ  फूड  एंड  एग्री-
 कल्चर  ।

 (१३)  डा०  वी०

 कमीशन  |
 नाथ,  प्लानिंग

 Basic  Schools

 *z092.  Shri  Jhulan  Sinha:  Will  the
 Minister  of  Education  be  pleased  to
 state  the  amount  of  aid  given  to  the
 State  of  Bihar  during  the  year  1954-55
 for  conversion  of  the  existing  Primary
 Schools  into  Basic  Schools?

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  Education  (Dr.  M.  M.  Das):
 Rs.  3,85,604.

 I  may  state  forthe  information  of  the
 hon,  Member  that  this  sum  of  Rs.  3,85,604
 has  been  sanctioned  in  favour  of  the  Bihar
 Government  for  conversion  of  8  elementary
 schools  into  basic  schools  and  for  improve-
 ment  of  399  basic  schools.  In  addition  to
 this  asum  of  Rs.  435133,  has  also  been  paid
 by  the  Central  Government  to  enable  the
 Binar  Government  to  open  or  improve  basic
 training  institutions  in  order  to  utilise
 the  trained  personnel  for  the  conversion  of
 their  existing  primary  schools  into  basic

 Shri  Jhulan  Sinha:  May  I  know  if
 the  Government  has  received  any:  report
 from  the  Bihar  Government  about  the  pro-
 =

 of  conversion  of  these  schools  into
 ic  schools  ?

 Dr.  M.  M.  Das:  Only  two  days  back
 we  have  received  a  telegraphic  rep  ry  from
 the  Bihar  Government  in  which  they  have
 informed  us  that  5

 apt
 primary  schools

 have  been  converted  into  basic  schools,

 et  विभूति  मिशन  :  क्‍या  सरकार
 को  पता  है  कि  महात्मा  जी  ने  जो  बुनियादी
 शिक्षा  का  सिद्धान्त  रखा  है  उसका  हात्तांदा
 भी  इन  स्कूलों  में  पालन  नहीं  होता  है  ?

 Dr.  M.  M.  Das:  So  far  as  we  know
 it  is  being  implemented.

 Shri  B.  S.  Murthy:  May  I  know
 whether  any  time  limit  has  been  fixed  for
 converting  all  the  primary  schools  into
 basic  schools  and  if  so,  what  is  the  progress?

 fy]
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 Dr.  M.  M.  Das:  Only  the  other  day  I
 replied  that  we  have  to  bring  down  our
 targets  in  the  Second  Five  Year  Plan  and
 I  said  that  only  one-fourth  of  the  total
 primary  schools  in  the  country  will  be
 converted  into  basic  schools  during  the  next
 Five  Year  Plan.

 Statues

 *2093.  Shri.S.  C.  Samanta:  Will
 the  Minister  of  Education  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  starred  ques-
 tion  No,  2362  on  the  r8th  April,  955
 and  state  the  decision  taken  by  Govern-
 ment  regarding  the  statues  of  foreign  rulers
 and  others  installed  in  public  places  ?

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  Education  (Dr.  M.  M.  Das):
 The  matter  is  still  under  consideration.

 Shri  S.  C.  Samanta:  Last  time  we
 were  informed  that  the  opinions  of  the
 State  Governments  have  been  received.

 |
 I  know  whether  those  opinions  are

 conflicting  and  if  so,  how  the  decision
 will  be  taken  ?

 Dr,  M.  M.  Das:  We  do  not'say  that  they
 are  conflicting  but  they  are  at  variance  with
 each  other,  Some  of  the  State  Govern-
 ments  are  in  favour  of  removal,  some  are
 in  favour  of  partial  removal  and  some  say
 that  they  will  be  guided  by  the  policy  of
 the  Central  Government.

 Shri  S.  C.  Samanta:  May  I  know
 whether  the  eminent  historians  of  India
 have  been  consulted  in  the  matter?

 Dr.  M.  M.  Das:  We  have  not  consulted
 the  eminent  historians  of  this  land  about
 this  question,  but,  if  my  memory  does  not
 betray  me,  a  few  months  back  an  eminent
 historian  Sir  Jodunath  Sirkar  published

 letter  in  some  newspaper  in  which  he
 said  that  these  statues  etc.  belong  to  his-
 tory  and  that  they  should  be  preserved  as
 historical  monuments

 Mr,  Speaker:  Next  question.
 Shri  Raghavachari:  I  want  to  put one  question,  Sir.
 Mr,  Speaker:  I  am  going  to  the  next

 question  now.

 भूतपूर्व'  सैनिकों  को  पैरों

 #RORY,  शी  भक्त  विकास  :  क्‍या  रक्षा
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व
 सैनिकों  से  भारत  सरकार  को  इस  झा दाय  की
 पीटने  प्राप्त  हुई  हैँ  कि  नये  पेन्शन  कोड
 का  लाभ  उन्हें भी  प्रदान  किया जाये  ;
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 (ख)  यदि  हां,  तो  उस  पर  कया  निश्चय
 किया  गया  है;  कौर

 (ग)  यदि  सब  भूतपूर्व  सैनिकों  को  बढ़ी

 हुई  दरों  पर  पेंशनों  दी  जायें  तो  सालाना

 कितना  अतिरिक्त  व्यय  करना  पड़ेगा  ?

 रक्षा  उपमंत्री  (सरकार  मजीठिया)  :

 (क)  जी  हां  ।

 (ख)  जो  परमानेन्ट  रैगुलर  कमीशंड
 प्रकार  और  अफसरों  से  निचले  पदों  पर
 काम  करने  वाले  सैनिक  २७  अक्टूबर
 १६४७  तथा  २१  मई,  १६५३  के  बीच

 में  डिसएबलमेन्ट  या  मृत्यु  के कारण  लिस्ट
 से  निकाल  गये  हैँ,  उनकी  डिसएबिलिटी
 पेन्शन,  फैमिली  पेन्शन  शौर  भत्तों  के  लिये
 नये  पेन्दा  कोड  के  नियम  तथा  दर  लागू
 कर  दिये  गये  हूँ।

 जो  प्रफेसरों  से  निचले  पदों  पर  काम
 करने  वाले  सैनिक  २६  जनवरी,  १६५०
 तथा  ३१  मई,  १६५३  के  बीच  में  साधारण

 पेन्शन,  स्पेशल  पेन्दा  या  मास्टरिंग  ट्राउट
 पेन्शन  देकर  सेना  से  निकाले  गये  है,  उनकी
 पेन्दा नों  में  कुछ  ऐंड  हाक  बढ़ती  की  गई  है।

 (ग)  यदि  सभी  फ़ौजी  पेंशनरों  पर
 नया  पेन्शन  कोड  लागू  कर  दिया  जाय,  तो

 कितना  सालाना  फ़ालतू  खर्च  होगा,  इसका

 अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है।

 श्री  भक्त  बर्हमन  माननीय  मंत्री

 महोदय  के  उत्तर  से  स्पष्ट  है  कि  सभी  वर्गों

 के  भूतपूर्व  सैनिक  पेंशनरों  को  न्यू  पेंशन

 कोड  की  सुविधा  नहीं  दी  जा  रही  है।  क्या

 इसका  यह  भ्रमण  लगाया  जाय  कि  उन्हें
 इसलिये  दंड  दिया  जा  रहा  है  कि  उन्होंने
 पहले  अंग्रेजों  ककी  सेवा  की  थी  ?

 शायद  ॥  महोदय  :  भंड़ार  प्राकार,

 यह  सवाल  नहीं  उठता  |

 शी  भक्त  वर्शन  :  क्या  गवर्नमेंट  न

 इस  सुझाव  पर  भी  विचार  किया  है  कि
 यदि  सब  पेंशनरों  को  यह  सुविधा  नहीं  दी
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 जा  सकती  तो  कम  से  कम  उन  पेंशनरों  को

 तो  यह  सुविधा  दे  ही  दी  जाय  जो  कि  १५
 अगस्त  १६४७  के  बाद  प्रदर्शन  पर  गये  हैं
 ताकि  वे  स्वतंत्र  भारत  की  नागरिकता  का

 रसास्वादन  कर  सकें  ?

 सरदार  मजीठिया  :  काफ़ी  विचार

 के  बाद  यह  फ़ैसला  किया  गया  है  भ्र ौर

 इसमें  श्रम  कोई  फ़र्क  नहीं  पड  सकता  1

 Sardar  Iqbal  Singh:  May  I  know
 whether  the  Government  propose  to  revise
 the  pension  scale  of  temporary  commis-
 Bioned  officers  because  there  exists  a  great
 amount  of  disparity  in  the  scales  of  perma-
 nent  commissioned  officers  and  temporary
 commissioned  officers  ?

 Sardar  Majithia:  Temporary  com-
 missioned  officers  only  came  on  a  very
 temporary  basis  and  originally  they  had  no
 understanding  of  getting  any  pension.

 sit  जीत  सिह  :  क्‍या  मैं  पूछ  सकता

 हैं  कि  जो  बैनिफ़िट्स  दिये  गये  हैं  उसमें
 जो  रियासतों  के  सारिका  फ़ौजी  थे  उनको
 भी  शामिल  किया  गया  है  ?

 सरकार  मोरिया  :  यह  तो  उन
 फ़ौजियों  के  लिये  है  जो  इंडियन  प्रार्थी  में
 सर्व  करते  थे  ।

 श्री  जित  सिह:  म॑  पूछना  चाहता

 हूं  कि  इसमें  रियासतों  के  भी  फ़ौजी  शामिल
 किये  गये  हैँ  या  नहीं  ?

 सरदार  मजीठिया  :  में  ने  कहा  है
 कि  सभी  रियासतो  फ़ौजी  जो  हैँ  उन  सभी  ने

 इंडियन  राम  में  नौकरी  नहीं  की  है  ।  तो

 बह  लाजिमी  तौर  पर  उनमें  नहीं  हैं  t

 Air  Accident

 *2098.  Shri  Raghunath
 oe

 :  Will
 the  Minister  of  Defence  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  single
 seater  Jet  Aircraft  crashed  on

 pth
 Ju ge

 I955  at  a  distance  of  64  miles  form  Hy-
 derabad  :  and

 (b)  if  so,  the  cause  of  the  crash?

 The  Deputy  Minister  of  Defence
 (Sardar  Majithia):  (a)  Yes,  Sir,
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 (b)  The  pilot  lost  control  of  the  aircraft
 while  practising  aerobatics.

 Shri  R.  N.  Singh  :  How  old  was  the
 aircraft  ?  Was  ita  seco  d-hand  ai.craft  ?

 Sardar  Majithia:  There  is  no  ques- tion  of  a  second  hand  aircraft.  The  air-
 craft  was  quite  mew.  It  was  a  Vampire.

 Shri  ७.  S.  Singh:  May  I  know
 whether  it  is  not  a  fact  that  70  per  cent
 of  the  pilots  trained  in  the  Indian  Air  Force
 are  killed  within  two  years  of  the  comple-
 tion  of  their  training  and  if  so,  how  these
 figures  compare  with  the  figures  in  other
 countries  ?

 Sardar  Majithia:  I  do  not  know
 whether  70  per  cent  of  the  pilots  are  being
 killed.  I  am  rather  sceptical  about  that
 figure,  but  our  rate  of  casualties  is  in  no
 case  more  than  in  the  air  services  in  the
 other  parts  of  the  world.

 Shri  Joachim  Alva:  In  view  of  the
 fact  that  the  jets  have  come  from  the
 de  Haviland  factory  in  England,  may  I
 know  wheth  r  an

 one
 t  is  made  to  send

 our  mechanics  to  England  to  watch  the
 repairs  and  to  have  a_  periodical  check-
 up  of  the  aircraft  once  a  year  in  England,
 in  that  factory,  so  that  the  knowledge
 obtained  by  us  may  be  up-to-date  in  re-
 gard  to  these  aircrafts  ?

 Sardar  Majithia  :  Our  aircrafts  are
 assembled  at  H.  A.  L.  here,  and  therefore,
 the  case  of  our  aircrafts  coming  from
 England  does  not  arise.  I  should  like  to
 assure  the  House  that  our  technical  know-
 ledge,  so  far  as  these  aircrafts  are  concerned,
 is  fily  up-to-date.

 Reserve  Bank

 *2099.  Shri  S.  N.  Das:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer
 to  the  reply  given  to  starred  question  No.
 §56  on  the  4th  March,  955  and  state  :

 (a)  whether  the  Agricultural  Credit
 Deparunent  of  the  Reserve  Bank  of  India
 has  since  been  reorganised  and  expanded as  recommended  by  the  Committee  of
 Direction  ;  and

 (b)  if  so,  the  present  position  in  this
 regard  ?

 The  Minister  of  Revenue  and  De-
 fence  Expenditure  (Shri  A.  C.  Guha):
 (a)  and  (b).  The  relevant  recommenda-
 tion  of  the  Committee  of  Direction  of  the
 All  India  Rural  Credit  Survey  has  been
 accepted  by  the  Reserve  Bank  and  a  scheme
 for  the  reorganisation  and  expansion  of  the
 Agricultura!  Credit  Department  has  recent-
 ly  been  approved  by  the  Central  Board
 of  the  Reserve  Bank.  The  Reserve  Bank
 of  India  has  been  trying  to  expedite  the
 implementation  of  the  scheme  which  is
 expected  soon  to  be  done.
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 Shri  S.  N.  Das:  May  I  know  whether
 any  new  branch  of  this  department  has  been
 opened  and,  if  so,  at  w  Fat  place  ?

 Shri  A.  C.  Guha:  |  have  stated  that  the
 Reserve  Bank  has  just  approved  the  scheme.
 The  scheme  has  not  yet  been  implemen-
 ted.  This  department  will  continue  to  be
 under  the  overall  charge  of  the  chief  offic:r.
 There  will  be  three  deputy  chief  officers,
 one  in  charge  of  the  planning  and  re-orga-
 nisation  division,  the  second,  with  the  ins-
 pection  and  operation  division  and  the  third,
 with  the  training,  publications  and  general
 division.  The  question  of  opening  bran-
 ches  in  other  towns  will  come  up  when
 these  divisions  have  started  functioning,
 and  according  to  the  load  of  work  the  bran-
 ches  may  be  opened.

 Shri  S.N.  Das:  May  I  know  whether
 the  question  of  the  requirement  of  person-
 nel,  finance,  etc.  has  been  examined  by  the
 Reserve  Bank  and,  if  ४0,  what  is  the  require-
 ment  in  these  respects?

 Shri  A.  C.  Guha:  Some  staff  is  being
 recruited,  or,  at  least  a  decision  has  been
 taken,  and  the  recruitment  is  expected  to
 take  place  very  shortly.  As  regards  the
 other  things,  I  could  not  follow  what  the
 question  was.

 Shri  5.  N.  Das:  What  is  the  amount
 that  the  Reserve  Bank  is  going  to  spend  in
 this  regard  ?

 Shri  A.  C.  Guha  :  There  would  not  be
 any  financial  difficulty.  Whatever  amount
 is  necessary,  the  Reserve  Bank  will  surely
 place  it  at  the  disposal  of  this  department.

 Shri  Matthen:  May  I  know  whether
 any  attempt  is  being  made  for  the  training
 of  personnel  by  starting  a  school  or  a  college
 for  the  boys  ?

 Shri  A.  C.  Guha  :  I  have  already  stated
 that  of  the  three  new  departments,  one
 department  will  be  for  training,  publication
 and  general  division,  which  will  attend  to
 the  training  of  the  required  personnel,  etc.
 I  think  the  hon.  Member  knows  that  there
 are  already  one  or  two  schools  for  training
 the  personnel—the  co-operative  workers—
 one  training  college  at  Poona.  I  am  not
 sure  about  one  or  two  training  centres.

 Lignite
 *2i00.  Shri  V.  P.  Nayar:  Will  the

 Minister  of  Natural  urces  and
 Scientific  Research  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  Central  Government
 have  received  any  representation  from  the
 State  Government  of  Travancore-Cochin
 or  other  organisations  in  Travancore-
 Cochin  to  include  in  the  Second  Five
 Year  Plan  the  working  of  the  lignite  avail-
 able  in  the  Warkalai  region  ;  and
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 (b)  whether  a  detailed  survey  of  the
 lignite  b  It  starting  from  Warkalai  region
 and  going  Northward  has  been  made?

 The  Deputy  Minister  of  Education
 (Dr.  K.  L.  Shrimali):  (a)  No,  Sir.

 (b)  The  systematic  mapping  and  mineral
 survey  of  the  Warkalai  region  have  been
 taken  up  by  the  Geological  Survey  jo  eypul
 and  the  work  is  in  progress.

 Shri  V.  P.  Nayar:  May  I  know
 whether  Government  are  aware  that  even
 as  early  as  in  the  I920’s,  a  very  detailed
 su  vey  of  lignite  deposits  of  Warkalai  belt
 had  been  made  by  an  cminent  geologist
 like  Dr.  King?

 Dr.  K.  L.  Shrimali:  Some  informa-
 tion  was  given  but  no  systematic  survey
 was  done  in  Travancore-Cochin.  The
 systematic  survey  started  only  in  95I-52.

 Shri  V.  P.  Nayar  :  In  view  of  the  fact
 that  in  the  Warkalai  cliffs  alone,  about
 300  million  tons  of  lignite  are  estimated
 to  be  present  in  the  bowels  of  the  earth
 and  also  in  view  of  the  fact  that  the  whole
 of  Kerala  has  not  even  one  ton  of
 extracted  now,  may  I  know  whether  Go-
 vernment  has  any  programme  to  have  a
 pilot  project  in  this  area?

 Dr.  K.  L.  Shrimali:  The  estimated
 reserve  of  lignite  is  about  276  million  tons,
 and  it  is  not  known  to  what  extent  the  lig-

 mite
 can  be  worked  successfully,  economi-

 cally.
 Shri  V.  P.  Nayar:  May  I  know

 whether  Government  have‘recently  made
 any  analysis  of  the  lignite  available  from
 Warkalai  with  a  view  to  find  out  the  ash  and
 water  content?

 Dr.  K.  L.  Shrimali:  Yes,  Sir.

 विदेशों  में  भारतीय  विद्यार्थी

 *२१०३.  ओ  के०  सी०  सोनिया  :  क्‍या

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  विदेशों  में  प्राइवेट  तौर  पर  पढ़ने
 वाले  कितने  भारतीय  विद्याथियों  को

 PENTH=Y  में  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय

 सहायता  प्राप्त  हुई  ;

 (ख)  इस  प्रकार

 कुल  राशि  कितनी  थी  ;

 (ग)  इस  प्रकार  की  सहायता  प्राप्त

 करने  के  लिये  क्‍या  किन्हीं  शर्तों  को  पूरा
 करना  पड़ता  है  शौर  यदि  हां,  तो  उनका

 ब्योरा  क्‍या  है;  शौर

 की  सहायता  की
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 (4)  क्‍या  विद्यार्थियों  को  यह  राशि
 वापस  करनी  पड़ती  है  शौर  यदि  हां,  तो
 उसकी  चात  क्‍या  हूँ?

 शिक्षा  मंत्रो  के  सभा सचिव  (डा०
 एम०  एस०  बासी:  (क)  ५३

 (ख)  ५१,६५३  Fo

 (ग)  शौर  (घ).  हां,  जी,  इसका
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है।
 [देखिये  परिशिष्ट  १०,  प्रबन्ध  संख्या  ६०]

 शी  के०  सी०  सोनिया  :  इस  योजना
 को  चालू  नयें  कितने  साल  हुये  हैँ  ?

 Dr.  M,  M.  Das:  This  scheme  was
 instituted  in  the  year  1947.

 श्री  कोठ  to  सोनिया  :  इसमें
 जो  ऋण  दिया  गया  था  उसकी  चुकौती
 के  भी  कुछ  आंकड़ें  हैं?  ऋण  का  चुकाना

 शुरू  हुआ  हैया  नहीं  ?

 Dr.  M.  M.  Das  :  In  the  year
 pear the  total  recoverics  were  Rs.  T9348  In

 the  year  1953-545  it  was  Rs.  3,293.  In
 1954-555  It  was  Ks,  26,129.

 श्री  अजित  सिह  :  हर  एक  स्टेट  से

 कितने  कितने  आदमी  भेंजे  गये  और  उनमें

 शेड्यूल्ड  कास्ट  के  कितने  थे  ?

 Dr.  M.  M.  Das:  I  do  not  know  how
 this  supplementary  question  can  arise,
 The  main  questio:  relates  to  the  loans
 given  to  students  who  were  in  difficult
 financial  conditions  in  foreign  countries,

 Armed  Forces  Personnel

 *2r05.  Shri  P.  L.  Kureel:  Will  the
 Minister  of  Defence  be  pleased  to  state
 the  steps  taken  for  the  amelioration  of  the
 financial  conditions  of  the  officers  and  men
 of  the  Armed  Forces?

 The  Deputy  Minister  of  Defence
 (Sardar  Majithia):  A  statement

 a.  laid
 on  the  Table  of  the  Lok  Sabha,  indicating
 the  more  important  concessions  sanctioned
 to  officers  and  men  of  the  Armed  Forces.
 [See  Appeadix  X,  annexure  No,  61)

 Shri  P.  L.  Kuree]:  Is  it  a  fact  that
 the  officers  and  men  in  the  Armed  Forces
 are  not  very  happy  about  their  present
 scale  of  pay  &  allowances  and  is  it  a  fact
 that  these  allowances  and  pay  have  consider-
 ably  gone  down  since  the  British  regime
 ended  ?
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 -  Sardar  Majithia  :  Firstly,  about  hap-
 piness,  no  one  is  ever  happy  with  what  he

 cts,  About  the  allowances  going  down,
 should  say  that,  as  a  matter  of  fact,  the

 pay  and  allowances  have  considerably  in-
 creased,

 Shri  P/L.  Kureel:  Is  it  a  fact  that
 Admiral  Pizey,  before  his  retirement,  sub-
 mitted  a  note  on  the  desirability  of  revising

 \the  present  scale  of  pay  and  allowances,
 and  if  so,  what  action  has  been  taken  on
 that  note?

 Sardar  Majithia:  As  I  said  the  Go-
 vernment,  after  very  careful  consideration, have  decided  .n  the  present  pay  and  allow-
 ances,  and  there  is  no  question  of  further
 increase  at  the  moment.

 Sardar  Hukam  Singh:  May  I  know
 if  there  was  a  proposal  sometime  ago  to  ap-
 point  a  committee  to  go  into  these  pay  and
 allowances  of  Armed  Forces  and  if  so,  may I  know  why  it  did  not  materialise  ?

 Sardar  Majithia  :  I  am  not  aware  of
 any  such  proposal.

 Shri  Dhusiya:  May  I  know  if  there
 are  any  differences  between  pay  and  allow-
 ances  of  some  solidiers  and  officers  and
 what  are  the  grounds  that  lead  to  these
 differences  ?

 Sardar  Majithia:  That  is  a  very
 long  statement.

 Machine  Tool
 =  ye

 Factory, Ambarna

 *2z306.  Col.  Zaidi  :  Will  the  Minister
 of  Defence  be  pleased  tu  stale  :

 (a)  whether  all  the  machinery  ard
 machine  tools  purchased  for  the  Machire
 Tool  Prototype  Factory,  Ambarna:h  heve
 been  purchased  through  open  tenders;  and

 (b)  the  valuc  of  machinery  purchased
 from  Messrs.  Oerlikons  and  other
 sources  respectively  ह

 The  Deputy  Minister  of  Defence
 (Sardar  Majithia)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  From  M/s.  Oerlikons,
 own  stock  or  manu-
 facture  Rs.  60  lakhs

 Supplied  by  M/s  Oerli-
 kons  after  purchasing
 from  other  sources.  Rs.  232  lakhs

 Purchased  by  the  Govt.
 of  India  from  other
 sources  Rs.  2°78

 lakhs.

 Col,  Zaidi  :  In  view  of  the  colossal
 amount  that  has  been  spent  on  this,  may
 I  know  why  no  global  tenders  were
 invited  ?
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 Sardar  Majithia  :  I  venture  to  submit
 that  this  was  only  recently  discussed  for
 half  an  hour  when  this  question  was
 thoroughly  gone  into.  Should  I  reply  to  this
 question  ?

 Mr.  Speaker  :  The  only  question  is
 why  global  tenders  are  not  invited.

 Sardar  Majithia  :  “Because  we  thought
 that  this  firm  would  give  us  the  technical
 know-how.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  May  1
 know  whether  tenders  were  also  invited
 fer  such  things  which  were  available  in
 India  and  whether  uw  is  a  fact  that  those
 things  were  bought  in  the  market  by  the
 Government  at  abnormally  high  prices;
 if  it  is  so,  what  action  has  been  taken?

 .  :  The  hon.  Member
 should  not  multiply  one  question  into
 four.

 Col.  Zaidi  :  Is  it  the  Government's
 view  that  simply  because  the  firm  gives  the
 technical  know-how,  that  is  a  justification
 for  asking  the  firm  to  supply  these  machines
 and  not  inviting  global  tenders  ?

 Sardar  Majithia:  It  has  happened  in
 the  past.  The  firm  is  now  working  and
 there  is  no  question  of  going  into  these
 deiais  now.

 Shri  V.  P.  Nayar  :  May  I  know
 whether,  when  this  taciory  was  first  planted
 Goverament  made  any  efforts  to  find  out
 whai,  if  any,  small  machines  could  0८
 Manutactured  in  India  for  use  later  on  in
 this  factory  ?  May  I  also  know  whether
 any  such  machines  have  been  ordered  for
 the  proiotype  factory  in  any  of  industrial
 underiakings  in  India?

 Sardar  Majithia  :  So  far  as  I  know
 there  was  no  factory  in  India  which

 ag
 eee

 prototype  machinery.  This  is  the  first
 of  its  kind;  naturally  this  factory  can  go
 on  producing  other  machines  of  a  similar
 type.

 Military  Education  in  Universities

 72107.  Thakur  Jugal  Kishore  Sinha  :
 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased to  slate:

 (a)  the  steps  taken  by  Government  for
 imparting  mi  fare  education  to  students
 in  the  Universities;  and

 (b) }
 the  basis  on  which  grants  are  made

 to  different  Universities  for  military  trai-
 ning  ?

 The  Deputy  Minister  of  Defence
 (Sardar  Majithia)  :  (a)  Apart  from  insti-
 tuting  Senivr  Division  of  NCC,  Central
 Goverament  have  taken  no  other  steps to  impart  military  education  to  students  in
 Universities.
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 (b)  ‘No  grants  are  given  tc  Universities
 for  this  Purpose. iui  be  ३.५

 ret  युगल  किशोर  ;  सिंह  :  क्‍या
 सरकार  इस  बात  को  सोच  रही  है  कि  यूनि-
 सिटी  के  छात्रों  को  भी  इस  प्रकार  की  ट्रेनिंग
 दी  जाय  ?

 Sardar  Majathia  :  J  have  siid  ikit
 no  grants  have  been  given  to  the  universities

 for  this  purpose.  da

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  Has  any
 university  in  India  asked  the  Central
 Government  for  providing  compulsory
 militaryirairing  in  the  university  ?

 Sardar  Majithia  :  That  is  a  question
 for  the  Education  Department  of  the  States
 concerned.  If  the  Education  Department
 of  the  State  or  the  university  ask  the  Cen-
 tral  Government  to  help  them,  that  question
 will  be  considered  when  the  request  comes.

 awe  oma:  क्या  यह  सच  है
 कि  अगली  पंच  वर्षीय  योजना  में  यह  व्यवस्था
 रखी  जा  रही  है  कि  युनिवर्सिटी  के  सभी

 विद्यार्थियों  को  सैनिक  दिक्षा  दी  जायेगी  ?

 Sardar  Majithia  :  No,  that  is  not  a
 faci.  1

 National  Volunteer  Force

 “2108,  Shri  Bhagwat  jha  Azad  :
 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to
 state  the  steps  taken  to  maintain  continuity
 of  National  Volunteer  Force  training  after
 the  closing  of  training  camps  ?

 The  Deputy  Minister  of  Defence
 (Sardar  Majithia)  :  There  is  at  present
 no  plan  to  hold  further  training  camps  for  «
 those  who  have  once  completed  the
 National  Volunteer  Force  training.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  May  |
 know  whether  there  is  avy  tcheme  in  view
 to  utilise  the  sevices  of  these  volunteers,
 who  are  trained  in  any  manner  ?

 Sardar  Majithia  :  After  completing
 training,  they  sign  a  sori  of  pledge  saying,
 “I  solemnly  affirm  that  if  J-am  called  upon
 to  serve  my  country,  I  wil]  respond  to  such
 call  and  make  eve  vour  to  do  service
 in  whatever  way  I'ean;”  or  somevhing  like
 this.  Besides  that  there  is  nothing  defi-
 nite.

 Shri  Bhagwat  Jha  Agad  :  Mey  I
 know  whether  this  training  course  fur  the
 N.V.F  also  includes  training  in  arms  ?

 Sardar  Majitbia  :  It  does  not  contain
 any  training  in  arms.
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 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  May  I
 know  whether,  in  view  of  the  fact  that  the
 moment  the  rising  dusts  left  by  the  trainers
 lie  low,  the  members  of  the  N.V.  F.  go
 almost  sleeping,  do  Government  propose
 to  have  any  scheme  so  that  at  Jeast  once  a
 year  they  may  be  called  for  some  refresher
 training  course  or  some  such  thing  ?

 Sardar  Majithia  :  ]  controvert  the
 first  part  of  the  question;  if  the  hon.  Mem-
 ber  has  a  little  patience,  he  will  realise
 that  in  camp  the  increase  in  their  weight

 yal
 that  they  are  definitely  better  looked

 after.

 Shri  B.  S.  Murthy  :  May  I  know
 whether  any  attempt  has  been  made  to  use
 these  forces  in  flood-affected  areas  ?

 Sardar  Majithia  :  No,  not  to  my
 knowledge.

 Astrological  Forecasts

 *2zr09.  Shri  Matthen  :  Will  the  Mini-
 ster  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state
 whether  Government  propose  to  stop  the
 abuse  of  astrological  forecasts  through  the
 newspapers  ?

 The  Deputy  Minister  of  Communi-
 cations  (Shri  Raj  Bahadur)  :  The
 question  of  placing  a  check  on  forecasts  of
 a  harmful  nature  is  under  consideration.

 Shri  Matthen  :  May  I  know  if  some
 hon,  Minister  are  also  induiging  in  this?

 Shri  Raj  Bahadur:  To  our  knowledge,
 no.

 Shri  Kamath  :  Is  it  not  a  fact  that
 while  astrology  itself  may  be  a  science  whi  h
 calls  for  systematic  research,  it  is  only  quacks
 in  that  science,  just  like  quacks  in  all  other
 sciences  including  the  science  of  Goverr.-
 ment,  that  should  be  dealt  with  ?

 Mr.  Speaker  :  Order,  order.  I  do *  not  allow  this  question.
 Shri  Ramachandra  Reddi  :  May  I

 know  whether  astrology  has  been  recogni-
 sed  by  the  Government  as  a  science  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs
 (Pandit  G.  B.  Pant):  Whether  it  be  a
 science  or  an  art,  |  think  it  is  for  persons
 who  have  studieJ  that  subject  to  gi  €  their
 opinions.  It  is  a  matter  of  opinions,  I  am
 prepared  to  say  that  it  is  both  or  it  may  be
 neither.

 सहस्त्र  बलों  में  भर्ती

 *+२१११,  भी  पो०  एल०  बारूपाल  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  जनवरी  से  ३१  अगस्त,  १९५५  तक  सेना,

 नौसेना  कौर  वायुसेना  में  कितने  व्यक्ति

 भर्ती  किये  गये  ?
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 रक्षा  उपमंत्री  (सरकार  मजीठिया)  :

 यह  जन-हित  में  न  होगा  कि  पूछी  हुई  सूचना
 दी  जाय  ।

 Shri  Joachim  Alva:  While  fully  main-
 taining  the  ideals  of  a  Central  State  and
 also  finding  that  the  Sikhs,  Christians  and
 Anglo-Indians  have  been  given  more  than
 ample  representation  in  the  Armed  Forces
 do  Government  piopose  to  give  this  ade-
 quate  representation  to  Scheduled  Castes
 and  Harijans  ?

 Mr.  Speaker  :  I  do  not  think  this
 question  arises  out  of  this.  It  is  too  wide
 and  does  mot  come  under  the  original
 question,

 Sardar  Hukam  Singh:  May  I  know
 whether  it  is  a  fact  that  certain  sections  like
 paratroops  are  restricted  for  certain  classes
 of  Indians  ?

 Sardar]Majithia  :  No,  not  to  my
 knowledge.

 States  Reorganisation  Commission

 “2116,  Shri  M.  L.  Agrawal:  Will
 the  Minister  of  Home  Affairs  be  please
 to  state  whether  the  rieport  of  the  ‘tates

 Heong
 anisation  Commsssion  will  be  pub-

 lished  as  soon  as  it  is  ready  or  whether  its
 publication  will  be  postponed  until  Govern-
 ment  have  consiierei  their  recom  nenda-
 tions  and  formulated  their  opinion  thereon?

 The
 +  ६

 uty  Minister  of  Commu-
 nications  (Shri  Raj  Bahadur)  :  The
 matter  is  under  consideration  and  definite
 decision  will  be  taken  when  the  Report  is
 received  by  Government.

 Shri  M.  L.  Agrawal:  May  I  know
 whether  the  House  will  have  an  opportu-
 nity  to  express  its  views  before  the  recom-
 mendations  of  the  States  Reorganisation
 Commission  are  implemented  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs
 (Pandit  G.B.  Pant):  Of  course  this  House
 will  have  a  full  opportunity  for  discussing
 the  matter.  No  changes  can  be  made
 without  the  sanction  of  Parliament.

 Shri  M.  L.  Agarwal:  May  I  know
 what  is  the  basis  of  the  comments  disclo-
 sures  ap

 pearing
 in  the  press  made  by

 the  Chief  Ministers  of  Andhra  and  Tra  an-
 core-Cochin  regarding  the  recommendations
 of  the  Commission  with  respect  to
 their  States  ?

 Pandit  G.  8,  Pant:  I  think  the  tem-
 ptation  to  speculate  sometimes  infects
 Ministers.

 Shri  M.  L.  Agarwal:  May  I  know
 how  long  it  would  take  to  place  the  report
 before  the  public  ?
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 Pandit  G.  8,  Pant  :  The  publication
 of  the  report  need  not  take  much
 time.  It  has  not  yet  reached  us.  It  is
 difficult  to  make  a  precise  statement  at
 this  stage,

 Shri  M.  L.  Agrawal  :  May  I  know
 if  the  publication  of  the  report,  the  imple-
 mentation  of  the  recommendations  and  the
 expression  of  the  views  of  this  House  and
 the  States  is  likely  to  postpone  the  general
 election  programme  ?

 Mr.  Speaker  :  Order,  order.  This
 does  not  arise,

 Shri  N.  M.  Lingam  :  Is  it  not  a_  fact
 that  the  Prime  Minister  and  the  Home
 Minister  have  been  asking  the  nation  to  be
 calm  over  the  recommendations  and  not  to
 create  disturbances  and  acrept  the  recom-
 mendations  as  they  are  ?  if  so,  what  is
 the  difficulty  of  the  Government  in  publi-
 shing  the  recommendations  as  soon  as  they
 are  submitted  to  the  Government  ?

 Pandit  G.  B.  Pant:  I  have  been
 requesting  the  people  to  be  in  a  receptive
 mood  and  to  examine  the  recommendations
 of  the  Commission  with  due  regard  for
 the  status,  integrity,  experience  and  charac-
 ter  of  the  authors  of  the  report,  and  I  expect
 that  all  will  try  to  accept  the  recommenda-
 tions  so  far  as  they  possible  can,  It  is
 only  when  they  find  no  other  alternative
 that  they  will  put  forward  other  proposals
 and  those  too  in  a  calm,  detached  and
 dispassionate  manner,

 विदेशी  चर्म  प्रचारक

 #+२११६९  श्री  कष्णाचाय्य  जोशी:
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  १६५५  में  शब  तक  कितने  विदेशी
 शर्म  प्रचारकों  को  देश  में  प्रवेश  करने  दिया

 गया  है?

 संचार  उपमंत्री  (भी  राज  बहादुर)  :

 ३६३  मामलों  में  प्रवेश  पत्र  देने  का  शहरी-
 कार  दिया  गया  है।  इनमें  से  भारत

 में  सचमुच  कितने  शाये  इसकी  सूचना  हमारे
 पास  नहीं  है  ।

 Shri  Krishnacharya
 joshi

 :  May  I
 know  the  total  number  of  foreign  mis-
 sionaries  who  are  working  in  India  at
 present  ?

 Shri  Raj  Bahadur  :  I  is  difficult  to
 say,  I  have  given  the  number  for  this
 year.  I  can  give  the  number  author.sed
 and  refused  from  ist  January  to  rst  Sep-
 tember  1954:  274  and  I80  respectively.

 Shri  Krishnacharya  joshi
 :

 What
 are  the  main  activities  of  these  foreign
 missionaries  in  India  ?
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 The  Minister  of  Home  Affairs
 (Pandit  G.  B.  Pant)  :  They  are  humani-
 tarian  and  evangelical,

 पंडित  do  एन०  'तिवारी  :  क्‍या

 मैं  जान  सकता  हूं  कि  यह  जो  नये  लोग

 विदेशों  से  जाते  हैं,  जो  दूसरी  जगहों  से

 हिन्दुस्तान  के  पासपोर्ट  लेकर  जाते  हैं,
 उनके  सम्बन्ध  में  क्‍या  स्टेट  गवर्नमेंट्स  को

 ऐसे  आदेश  नहीं  दिये  गये  हैं  कि  उनकी

 सूचना  केन्द्रीय  सरकार  को  दी  जाये  ?

 पंडित  Wo  बी०  पस्त  :  स्टेट  गिनें-

 पेंट्स  से  मश्विरा  किया  जाता  है  जब  कोई

 जाताहै  |

 पंडित  डो०  एन०  तिवारी  :  मंत्री

 महोदय  ने  कहा  था  कि  मुझे  मालूम  नहीं
 कि  कितने  लोग  प्रिये  ।  मैंने  यह  पूछा  था  कि
 क्या  स्टेट  गवर्नमेंट  कोई  ऐसी  सूचना  केन्द्रीय
 सरकार  को  नहीं  देती  जिस  से  कि  मालूम
 हो  कि  प्रमुख  व्यक्त  नये  आये  या  प्रमुख
 व्यक्ति  नहीं  प्रिये  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  प्रशन  यह  किया
 गया  था  कि  कुल  श्री  तक  जितने  भा  चुके
 हैं  उनकी  संख्या  कितनी  है।  मैंने  कहा  था
 कि  इस  समय  मेरे  पास  सूचना  नहीं  है  ।

 Shri  T.  S.  A.  Chettiar  :  In  accordance
 with  the  principle  that  has  been  enunciated
 by  Government,  is  not  the  admission  of
 foreign  mis  ionaries  subject  to  the  condi-
 tion  a

 they  should  not  take  to  proselyti-
 sing

 Pandit  G.  8,  Pant  :  I  do  not  know
 how  to  interpret  the  word  proselytisation,
 But  we  expect  that  whoever  tries  to  cone
 vince  and  win  over  people  to  his  own  faith
 will  do  su  in  8  manner  that  would  be  con-
 sistent  with  proper  respect  and  due  regard
 to  other  religions  in  t his  country,

 Shri  Dabhi  :  May  I  know  whether
 any  assurafices  are  taken  from  the  mission-
 aries  before  they  are  allowed  to  come
 in

 Pandit  G.  B.  Pant  :  No.
 Shri  T.S.A.  Chettiar  :  It  was  decla-

 red  in  this  House  by  a  former  Home  Minis-
 ter  that  the  foreign  missionarics  who  are
 allowed  into  this  country  should  not  take
 part  in  proselytisation,  I  would  like  to
 know  whether  they  make  sure  that  these
 ail

 understand  this  declared  prin-
 ciple.
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 Pandit  G.  8,  Pant:  Whatever  princi-
 ples  are  either  published  in  the‘country  or
 are  announced  on  the  floor  of  the  House,
 are  expected  to  be  known  to  every  one  who
 is  affected  thereby.

 गढ़वाल  में  कोयले  के  डिपोजिट

 मर हर,  श्री  भक्त  बर्द ोन:  क्या  प्राण-
 लिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 १८  माच,  १६४४  को  दिये  गये  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  १२०८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  तब  से  भारत

 के  भृतत्वीय  परिमाप  विभाग  के  एक  भ्र धि-
 कारी  ने  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  जिले  में

 लालढांगा  के  पास  कोयले  के  डिपोजिट  का

 पता  लगाया  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  पता  लगाने  में

 किस  प्रणाली  का  प्रयोग  किया  गया  और

 उसमें  कितना  समय  लगा  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  (डा०  के०  एल०

 सोमाली)  :  (क)  और  (@).  प्राप्यक

 जानकारी  विवरण  पत्र  के  रूप  में  सभा-

 पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  [देखिये  परिशिष्ट,

 १०,  अनुबन्ध  संख्या  ६२]

 शी  भक्त  वर्शन  :  यह  जो  विवरण

 पत्र  रीभा-पटल  पर  रखा  गया  है  इससे  ज्ञात

 होता  है  कि  ज्योलौजिकल  सर्वे  आफ  इंडिया

 के  अफसरों  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  इन

 निक्षेपों  का  यानी  डिपाज़िट्स  का  कोई
 व्यापारिक  या  आधिक  महत्व  नहीं  है।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  विषय

 को  सदा  के  लिये  समाप्त  कर  दिया  गया  है
 या  इस  सम्बन्ध  में  भ्र भी  भी  और  कार्रवाई

 की  जाने  की  तराशा  है  ?

 डा०  के०  एल०  श्रीमाली  :  एक्सपर्टस

 न  जो  राय  दी  है  वह  अच्छी  तरह  से  जांच

 करने  के  बाद  दी  है  और  उन्होंने  यह  कहा  है
 कि  यदि  पौर  अधिक  जांच  इस  एरिया
 में  की  जायेगी  तो  यह  पब्लिक  मनी  का

 वेस्ट  होगा  ।
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 ही  भगत  विशाल  :  क्‍या  यह  सत्य  है
 कि  गवर्नमेंट  को  यह  निर्धारित  नीति  है  कि
 जिन  इलाकों  म  पहले  से  हो  कोयले  की  खाने

 @  वहीं  पर  उनका  पूरी  तरह  भ्राथिक  विकास
 किया  जाये  श्लोक  स्टील  प्लांट  इत्यादि  वहीं
 पर  लगाये  जायें  और  दूसरे  इलाकों  की

 छान  बीन  भी  न  की  जाये  और  न  किसी

 तरह  का  प्रोत्साहन  दिया  जाय  ?

 डा०  कोठ  एल०  श्री मालो  :  छान
 बीन  करने  का  सवाल  नहीं  है  ।  कई  बार
 ज्योलौजिकल  सर्वे  को  कहा  गया  है  कि

 इस  जगह  .कोयला  है,  उसके  'प्रोफेसर
 गये  झौर  उन्होंने  देखा  और  उन्हें  पता
 लगा  कि  जो  कोयला  है  उससे  कोई  प्राथमिक
 लाभ  नहीं  होने  वाला  है।

 Art  Treasures

 “2121,  Shri  8,  C.  Samanta  :  Will
 the  Minister  of  Finamce  be  ,;leasei  to
 State:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 export  of  ancient  Art  Treasures  is  forbid-
 den  by  law;

 (b)  if  so,  the  cases  of  such  illegal  export
 of  Art  Treasures  that  have  come  to  the
 knowledge  of  Government  since  7947  and
 the  action  taken  thereon;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  it  has
 been  established  as  a  result  of  enquiries
 that  some  officers  of  the  Customs  Depart-
 ment  helped  in  the  smuggling  out  of  Art
 Treasures;

 (d)  if  so,  the  action  taken  against  such.
 officers;  and

 (e)  whether  Government  intend  to
 bring  back  the  Art  Treasures  that  have
 already  been  smuggled  out  of  the  country?

 The  Minister  of  Revenue  and
 Defence  Expenditure  (Shri  A.C.  Guha):
 (a)  Yes  Sir;  the  export  of  “antiquities”
 as  defined  in  section  2  of  the  Antiquities
 (Export  Control)  Act,  947  Is  prohibited
 except  under  the  authority  of  a  licence
 granted  by  the  Central  Government  under
 section  3  bid.

 (b)  Only  one  such  case  has  so  far  come
 to  the  knowledge  of  the  Government.  The
 case  coficerns  the  export  of  what  was  alle-

 to  be  the  Jehangir  Diamond;  and  it
 still  under  adjudication.
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 (c)  No  case  of  customs  officers  helping
 the  illegal  export  has  been  reported,

 (d)  Does  not  arise.  Two  appraisers  in
 the  case  were  found  guilty  of  negligence  in
 the  discharge  of  their  duties  and  suitable
 disciplinary  action  has  been  taken  against
 them.

 (e)  The  ‘Jehangir  Diamond’  was  auction-
 ed  in  England  and  the  Government  are
 therefore  not  in  a  position  to  recover  it
 gssuming  it  to  be  an  antiquity,

 Shri  S.  C.  Samanta  :  May  I  know
 when  this  Jehangir  diamond  was  detect-
 ed  ?

 Shri.  A.  C.  Guha  :  It  was  first  brought
 to  the  Customs  House  on  20th  May,  795
 and  within  a  few  days  it  was  exporte
 from  India.

 Shri  S.  C.  Samanta  :  May  I  know
 whether  there  was  any  inscription  on  the
 diamond  ?  If  it  is  not  so,  how  does
 the  hon.  Minister  say  that  the  negligence  of
 the  officers  is  “ot  there  ?

 Shri  A.C.  Guha  :  There  was  an  inscrip-
 tion,  But  the  expcrters,  Messrs  Hamilton  &
 Co.  of  Calcutta  did  not  give  a  translation
 of  the  inscription,  ‘The  two  officers  who
 handled  this  atfair,  in  fact,  had  no  know-
 ledge  about  the  Antiquities  (Export  Control)
 Act.  I  should  tell  this  House  that  hardly
 any  case  comes  before  the  customs  officers
 under  this  Act,  and  all  these  officers  may
 not  be  quite  conversant  with  the  provi-
 sions  of  this  Act.  So  it  was  due  to  the
 ingnorance  of  the  provisions  of  this  Act
 that  these  officers  allowed  this  to  be
 exported.  Disciplinary  action  has  nut  yet
 been  taken  against  them.

 Shri  S.  C.  Samanta  :  To  whom
 did  this  diamond  belong  ?  How  did  this
 Hamilton  &  Co.  come  in  ?

 Shri  A.  C.  Guha  :  The  Hamilton

 a
 a  famous  jewellers  fiim  in  Calcutta.  The
 amond  belonged  to  the  Maharajadhiraj of  Burdwan.  He  managed  to  send  this

 through  the  jewellers.  Both  of  them
 were  fined  Rs,  75,000  each,  There  are
 some  technical  defects  in  the  adjudication.
 Fresh  adjudication  has  been  ordered.

 Shri  N.  B.  Chowdhury  :  May  I  know
 whether  the  Guv.rnment  are  making
 any  efforts  to  briie  tack  the  Jehangir
 diamond  to  India  ?

 Shri  A.  C.  Guha  :  As  I  stated,  this
 diamond  has  already  been  sold.  Yet
 I  can  say  that  the  Education  Ministry  is
 already  considering  the  question  of
 all  our  ancient  antiquities  that  might have  gone  out.  I  do  not  know  how  far
 that  attempt  would  be  successful  in  all
 cases,
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 Mr.  Speaker  :  Next  question.

 p&  Shrimati  Sushama  Sen  :  (2122,
 Mr.  Speaker  :  That  is  under  cn

 authority.  .  That  will  come  after  the  list
 is  over.

 Educated  Unemployment

 “2144.  Shri  Bhagwat  Azad:  Will
 the  Minister  of  Educa  don  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the
 different
 relieving
 and

 total  amount  sanctioned  to
 States  in  the  current  year  for

 educated  un-employment  ;

 (0)  whether  statistics  of  such  per-
 sons  who  have  benefited  under  the
 scheme  have  been  compiled  ?

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  Education  (Dr.  M.  M.  Das):
 (a)  Rs.  66.92,430.

 (b)  This  concerns  the  State  Govern-
 ment,

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  In  the
 absenc.  of  any  statistics  either  before  the
 sanction  of  such  grants  or  after  the  sanction
 of  suc!  grants,  what  is  the  basis  of  such
 grants  ?

 Dr.  M.  M.  Das  :  “Statistics”  is  a
 term  which  is  very  comprehensive  in
 nature.  If  the  hon.  Member  wants  to
 know  the  number  of  teachers  that  had

 o  be  appointed  and  the  money  that  would
 be  required  then  I  can  give  the
 figures.  Those  are  with  me,  because
 they  are  sent  by  the  State  Governments  to
 the  Central  Government  in  their  applica-
 tion  for  grants,  But,  if  the  hon.  Mem  by
 “statistics”  means  the  age  of  the  candidates,
 the  educational!  qualification  of  the  candi-
 dates,  the  particular  States  the  candidates
 come  from  etc..  then  I  am  sorry  that
 information  is  not  with  us,  but  is  with  the
 state  Governments.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  The
 question  is  very  clear.  I  want  to  know
 how  many  educated  unemployed  got
 the  benefit,  whether  such  statistics  are
 with  the  Government  or  not  ?  What  is
 the  basis  of  such  grants  ?

 Dr.  M.  M.  Das  :  If  by  getting  the  be-
 nefit  the  hon.  Member  means  persons
 who  were  employed  and  were  saved  from
 unemploy  ment  and  have  go!  the  hene-
 fit,  then  |  have  got  the  figures,  I  can  pive
 them,  Several  times  I  have  Placed  the
 figures  before  the  House.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  May  I  know
 whether  the  Government  has  taken  note
 of  the  decision  of  the  A.  "  C.  C.  ard  other
 imporant  bodies,  and  irsteid  of  gi.ing
 such  pra-ts  like  dole  to  theeducated  uv-
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 employed,  do  Government  propose  to
 change  the  entire  educational  system
 and  instead  of  producing  clerks  ani
 technical.

 Mr.  Speaker  :  Order,  order.  We
 are  going  into  the  details.

 ae  अचल  सिंह  :  क्या  मंत्री  महोदय,

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जो  एसके-
 टीम  प्री-एम्पलायर  हैं,  उन  से  क्‍या  काम

 लिया  जाता  है  ?

 Dr.  M.  M.  Das  :  They  are  appointed
 as  teachers  in  the  primary  schools.

 Co-operative  Insurance  Societies

 “2125.  Thakur  J
 ugal

 Kishore  Sinha:
 Wiil  the  Minister  of  Finance  be  pleas-
 ed  to  state

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 for  the  expansion  of  the  Co-operative
 Insurance  Societies  ;  and

 (9)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Revenue  and
 Civil  Expenditure  (Shri  M.  C.  Shah):
 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 ठाकुर  युगल  किशोर  सिह  :  इस
 विषय  में  सरकार  की  तरफ.  से  अभी  तक

 कार्यवाही  क्‍यों  नहीं  की  गई  है  ?

 Shri  M.  C.  Shah  :  It  is  not  neces  ary.

 ठाक्र  युगल  किशोर  सिह  :  क्या

 झाल  इंडिया  को-प्रापरेटिव  इन्शोरेंस  कांग्रेस

 की  तरफ  से  हस  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  अथवा

 डेपुटेशन  फाइनेंस  मिनिस्टर  के  पास  आया

 है?

 श्री  एस०  सी०  शाह  :

 को  भेजा  है।

 ठाकुर  युगल  किशोर  सिह  :  सरकार

 मे  उन  प्रस्तावों  पर  विचार  क्‍यों  नहीं  किया  ?

 उस  ने  सरकार

 श्री  एम०  सी०  दाह  :  विचार  होता

 है  1

 hri  N.  M.  Lingam  :  May  I  know  how
 this  policy  of  the  Government  accords
 with  its  intention  of  enlarging  the  co-
 operative  sector  as  much  as  sible  in
 the  course  of  the  Second  Five  Year  Plan?
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 Shri  M.  C  Shah:  This  is  a  question about  the  Co-operative  Insurance  “ocieties.
 The  C  -operative  ‘nsurance  Societies  have
 been  given  some  concessions  in  the  Act
 as  wellas  inthe  taxation  policy  and  they have  made  certain  representations.  Those
 representations  are  being  considered.
 Today  there  are  very  few  co-operative
 insurance  societies  here  in  India.

 Import  Duty  on  Diamonds

 "2126.  Shri  S.  N.  Das:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleasei  to
 state:

 (a)  whether  Government  have  con-
 sidered  the  question  of  revising  the

 aT
 of  import  duty  on  rough  diamonds;

 (b)  if  so,  with  what  result?

 The  Minister  of  Revenue  and
 Defence  Expenditure  (Shri  A.  C
 Guha):  (a)  and  (b).  Yes,  Sir;  very
 recently  the  matter  was  examined.  We
 consider  that  there  is  no  justification
 for  revising  the  duty.  It  has,  however,
 been  decided  to  adopt  a  more  liberal
 import  policy  in  regard  torough  diamonds
 and  the  import  quota  has  been  raised  from
 I0%  to  75 %os

 Shri  S.  N.  Das  :  May  I  know  whether
 it  is  a  fact  that  of  all  the  countries  where
 this  industry  is  going  on,  it  is  India
 only  that  levies  any  import  duty?

 Shri  A.C.  Guha:  I  do  not  think  that
 is  quite  correct,  but  even  if  it  be  so,  I
 do  not  see  why  we  should  allow  a  luxury
 afticle  like  diarmonds  to  come  free.  When
 we  know  that  about  50  per  cent  of  those
 diamonds  are  retained  in  India  to  be  used
 by  Indian  nationals  and  when  we  know  also
 that  some  essential  commodities  like  me-
 dicine  and  other  things  are  subject  to
 import  duty,  why  this

 luxury
 article  should

 do  not  under-
 stand,

 Shri  S.  N.  Das  :  May  I  know  whether
 the  figures  with  regard  to  the  revenue
 obtained  by  the  Government  of  India  and
 the  figures  of  import  are  available,  and  if  so,
 whether  it  is  a  fact  that  the  income  from
 revenue  has  decreased  by  levying  this  duty
 and  that  when  the  duty  was  less  the  income
 was  more?

 Shri  A.C,  Guha  :  It  is  not  always  the
 question  of  getting  duties  from  particular
 articles.  There  is  also  some  social  consi-
 deration,  and  there  is  also  the  question
 of  foreign  exchange,  and  I  cannot  under-
 stand  how  the  revenue  can  be  so  relevant
 in  considering  the  question.
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 Development  of  Mineral  Resources

 *2z73:.  Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :
 Will  the  Minister  of  Natural  Resources
 and  Scientific  Research  be  pleased  to
 refer  tothe  reply  given  to  Starred  Question
 No.  265  on  th?  3ist  August,  955
 regarding  development  of  mineral  re-
 sources  and  state  the  action  Govern-
 ment  propose  totake  in  cases  where
 locations  and  survey  have  been  com-
 pleted  ?

 The  Deputy  Minister  of  Education
 (Dr.  K.L.  Shrimali):  When  the  surveys
 are  completed,  the  results  of  such  surveys
 are  incorporated  in  the  reports  submitted
 by  the  investigating  officers  which  are
 forwarded  with  suitable  recommendations
 to  the  State  Governments  concerned.
 The  next  course  of  action—exploitation
 and  development  of  minerals  is  the  res-
 ponsibility  of  the  respective  State  Go-
 vernments;  it  is  as  yet  too  premature  to
 outline  the  course  of  action  that  should  be
 taken,  as  the  reports  on  completed  surveys
 are  not  yet  finalised.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  In  view  of
 the  fact  that  it  was  stated  in  reply  to  a
 question  on  the  floor  of  the  House  that
 survey  of  items  23  and  33  has  been  com-
 pleted,  may  I  know  whether  the  Central
 Government  have  thought  it  desirable  in
 any  of  the  strategic  minerals  to  take  up the  working  of  the  mines  iteself?

 डा०  कठ  एल०  श्रोमालो  :  जैसा
 कि  मैं  ने  निवेदन  किया  है,  जितने  ग्राइटम्ज़
 हैं,  उन  सब  का  अलग  अलग  स्टेज  पर
 सर्वे  हुमा  है।  मगर  माननीय  सदस्य
 किसी  विशेष  शझाइटम  में  रुचि  रखते  हैं,
 तो  उस  के  सम्बन्ध  में  मैं  उनको  बता  सकता

 हूँ  ।  लेकिन  इस  परिस्थिति  पर  मामला
 नहीं  पहुंचा  है  कि  कार्यवाही  की  जाय  और
 यह  स्टेंट  गवर्नमेंट  की  ज़िम्मेदारी  है  1

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  I  want  to
 know  whether  in  regard  to  72  and  33 items  in  which  the  survey  has  been  com-
 Pleted,  any  strategic  mineral  has  been
 thought  fit  iby  the  Central  Government to  set  up  mining  work.  Or,  what  was  the use  of  such  a  survey  then?

 Dr.  K.  L.  Shrimali  :  The  position  with
 Tegard  ee  er

 Iz  and  43  is  that  the  sur-
 veys  whi  have  been  partly  completed have  b-en  included  in  che  fie.  pr.gramme cf  the  Geolcgica]  Survey  5५  Ind.3  for  i  ‘55-
 56,  and  work  on  this  wiil  be  resumed;  in
 the  coming  cold  weather,  the  surveys  will
 continue.
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 Shri  V.  P.  Nayar  :  The  hon.  Deputy
 Minister  said  that  after  the  survey  it  is
 the  job  of  the  State  Governments  to  ex-
 ploit  the  minerals.  When  the  Govern-
 ment  of  India  are  aware  that  a  particular
 mineral  can  be  had  from  a  particular  place
 and  that  such  a  mineral  is  very  urgently
 required  in  the  context  of  our  present
 economy,  what  steps  do  Government  take
 in  order  to  bring  pressure  on  the  States  to
 exploit  that  particular  mineral,  and  have
 there  been  any  instances  like  that?

 Dr.  K.  L.  Shrimali  :  The  Government
 of  India  are  in  continuous  touch  with  the
 State  Governments,  and  every  effort  is
 being  made  to  exploit  these  minerals.

 Inter-State  Sales-Tax

 "2132.  Shri  S.  N.  Das  :  Will  the  Min-
 ister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have
 given  their  consideration  to  the  Judg-
 ment  recently  given  by  the  Supreme
 Court  conctrning  the  levy  of  sales-tax
 on  inter-State  trade;

 (b)  if  so,  with  what  result;  and

 (c)  whether  any  amendment  of  the

 opecation
 in  this  respect  is  pro  pos-

 ed

 The  Minister  of  Revenue  and  Civil
 Expenditure  (Shri  M.  C.  Shah):  (a)
 to  (०).  The  implications  of  the  judgment
 are  under  consideration  of  Government
 at  present.

 Shri  S.  N.  Das  :  May  I  know  whether
 before  this  judgment,  the  opinions  of  the
 various  State  Governments  were  asked  for
 with  regard  to  this  Sales-tax,  and  whether
 the  opinions  have  been  received  by  the
 Government  ?

 Shri  M.C,  Shah  :  That  was  about
 inter-Statesales-tax  where  certain  action
 had  tobetaken  bythe  State  Governments,
 but  in  view  of  this  judgment  of  the  Supreme
 Court,  it  is  not  necessary.  We  had  recei-
 ved  replies  from  most  of  the  Stats,  only  two
 States  had  not  replied,  but  by  that  time  the
 Supreme  Court  judgment  has  come,  and
 80  it  is  mot  necessary.

 Shri  S.N.  Das  :  What  are  the  State
 enactments  that  have  been  affected  by
 this  Supreme  Court  judgment  ?

 Shri  M.  C,  Shah  :  Those  States  which
 were  levying  inter  State  sales-tax  on  non-
 resident  dealers  are  affected.

 सेठ  चल  सिह :  क्‍या  मंत्री  महोदय
 को  मालूम  है  कि  इंटर  स्टेट  ट्रेड  पर  सेल्स
 टैक्स  लेने  से  व्यापार  में  रुकावट  पड़ती  है
 कौर  इससे  व्यापारियों  को  दिक्कत  होती
 है  ?  ‘
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  बात  का  फैसला
 तो  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजमेंट  से  हो  चुका  है  |

 Pandit  D.  N.  Tiwary  :  Will  Govern-
 ment  let  us  know  the  implication  of  the
 judgment,  te.,  whether  the  States  will
 have  to  refund  the  sales  tax  collected  from
 the  merchants,  or  not  ?

 Mr.  Speaker  :  Order,  order.  It  is  a
 matter  tween  the  States  and  the
 merchants.

 Shri  M.  C.  Shah  :  It  is  a  matter  for  the
 States  to  see.

 National  Volunteer  Force

 *2z302.  Shrimati  Sushama  Sen  (on
 behalf  of  Shrimati  Ila  Palchoudhury):
 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  mem-
 bers  of  the  National  Volunteer  Force,
 when  under  training  in  Camp  are
 provided  with  diet  free  of  cost;

 (b)  if  so,  the  general  menu  for
 their  lunch  and  dinner;  and

 (c)  the  cost  of  diet  per  day  per
 member?

 The  Deputy  Minister  of  Defence
 (Sardar  ajithia):  (a).  Yes.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of

 pg  Howse.
 [See  Appendix  X,  annexure

 lo.  63).
 (c)  The  cost  varies  from  about  Re.  oi

 to  Rs.  r/4/-  per  day  per  trainee.

 Shrimati  Sushama  Sen  :  May  I
 Know  whether  they  get  any  breakfast
 and  afternoon  tea,  and  if  so,  what  is  it
 that  they  get?

 Sardar  Majithia  :  Evening  tea  is  just
 plain  tea.

 Shrimati  Sushama  Sen  :  For  how  many
 hours  in  aday(i.e.24  hours)  havethese  men
 to  remain  without  any  diet,  and  is  the  total
 quantity  of  food  which  is  supplied  to  them,
 namely  breakfast,  lunch,  tea  and  dinner
 considered  to  be  sufficient  to  kee

 fa
 2  in

 rfectly  good  health  as  a  member  of  the
 Force,  especially  in  view  of  the  hard  work
 that  they  do?

 Sardar  Majithia  :  About  80  per  cent
 of  the  trainees  have  increased  their  weight,
 which  shows  that  the  food  supplied  is
 quite  adequate.

 Sangeet  Natak  Akadami

 “2117,  Dr.  Rama  Rao  (on  behalf  of
 Shri  A.  K.  Gopalan)  :  Will  the  Minister
 of  Education  be  fleascd  to  state:

 श्र
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is
 no  representative  of  Kerale  (Moala-
 yalam  speaking  areas)  on  the  Cen-
 tral  General  Councilof  Sangect  MNatak
 Akadami;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Parliamentary  Secretary  to
 the  Minister  of  Education  (Dr.  M.  M.
 Das):  (a)  and  (b)  The  representation  on
 the  General  Council  of  the  Sangeet  Natak
 Akadami  is  not  made  on  linguistic  or  re-
 gional  basis  but  in  accordance  with  para
 i0  of  the  Government  Resolution  No
 F6-5!5:-G2  (A)  dated  the  ist  May.  1952)
 setting  up  the  Akadami,  copies  of  which
 are  available  in  the  Parliament  Libra-
 ry.

 Dr.  Rama  Rao  :  In  view  of  the  great
 histrionic  talent  of  our  Malavalee  friends,
 particularly  Rathakajt  meyv  I  know  why
 Government  have  not  taken  even  one
 representative  from  that  area?

 Dr.  M,.  M,  Das  :  For  appointing  mem-
 bers  to  the  General  Council  of  the  Sangeet
 Natak  Akadami,  certain  rules  have  been
 framed.  and  these  have  been  giver  in  the
 resolution  setting  up  the  Akadami.
 Members  are  appointed  According  to  these
 rules,

 Dr.  Rama  Rao  :  May  I  know  whether
 Government  have  received  any  memoran-
 dum  from  the  Akhil  Malabar  Kendra  Kala
 Samiti  and  ifso,  what  action  Government
 have  taken  on  their  representation  ?

 Dr.  M.  M.  Das:  There  is  9  provigion  in
 the  resolution  for  76  repres:ntatives  to  be
 elected  by  important  organisations  in  the
 fields  of  dance,  drama.  films  and  music,
 recognised  by  the  Akadami  for  the  purpose
 of  election,  The  election  was  recently
 held,  and  as  a  result  of  it  i4  persons  have

 oem
 elected,  and  2  are  yet  to  be  announ-

 ced.
 Shri  V.  P.  Nayar  :  The  question  was

 whether  it  is  a  fact  that’  there  is  no  re-
 presentative  from  Kerala.  The  answer

 iven  was  that  it  is  not  on  any  linguistic
 asis  that  selection  to  this  is  made.

 want  toknow  whether  it  isa  fact  that  today
 there  is  no  representative  from  Kerala.

 Dr.  M.  M.  Das:  As  to  whether  today
 there  is  any  representative  from  Kerala
 or  not,  I  want  notice.  But  I  have  stated....

 Shri  ve  P.  Nayar  :  In  fact,  that  was
 the  whole  question.  Will  you  kindly  go
 through  the  question?

 Mr.  Speaker  :  |  have  gone  through  the
 question  already,  The  hon.  Parliamentary
 Secretary  stated  that  76  representatives
 are  ta  be  elected.  Obviously  cach  State
 cannot  have  a  representative.
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 Shri  V.  P.  Nayar  :  That  is  true.  But
 the  question  does  not  refer  to  the  basis
 of  linguism  or  anyrhing  like  that.  It  is
 only  a  question  of  fact,

 Mr.  Speaker  :  J  do  not  want  to  argue.
 The  hon.  Parliamentary  Secretary  has
 replied  already,

 Hindustan  Aircraft  Ltd.

 2122,  Shrimati  Sushama  Sen  (on
 behalf  of  Shri  mati  Ila  Palchoudhury): Will  the  Minister  of  Defence  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Hindustan  —  Aircraft  Ltd.  at  Bangalore has  designed  and  developed  a  basic
 Jet)  Trainer  and  an  advanced  =  Jet
 Fighter  Aircraft;

 (b)  if  so,  whether  designs  and  de-
 velopment  of  chese  aircrafts  have
 been  approved  by  the  Indian  Air
 Force  authoritics  :

 (c)  whether  the  I.A.F.  authorities
 have  placed  any  orders  for  these  air-
 crafts  with  the  Factory  in  question;

 and
 (d)  if  so,  the  number  of  aircrafts

 30  ordered  and.  the  period  within
 which  they  will  be  delivered  ?

 The
 Dep

 uty  Minister  of  Defence
 (Sardar  Majithia  ye  (a)  HAIL.  arc  in  the
 process  of  designing  a  basic  Jet  Trainer
 and  an  advanced  Jct  Trainer  Aircraft
 but  not  an  advanced  Jet  Fighter.

 (b)  and  (ce  Not  yet.
 (d)  Does  not  arise.
 Shrimati  Sushama  Sen  :  May  |

 know  the  cost  of  these  aircraft  and  how  it
 compares  with  that  of  similar  aircraft  of
 foreign  make  ?

 Sardar  Majithia  :  They  are  still  in
 the  designing  stage.

 Shri  5.  S.  Singh:  May  I  know  whether
 it  is  a  fact  that  the  Government  of  India
 are  negotiating  with  a  British  firm  for
 the  manufacture  of  light  jet  fighers  and
 jet  engines  in  India,  and  if  so,  at  what
 stage  the  negotiations  are  at  present?

 Sardar  Majithia  :  J  require  notice.

 संस्कृत  विश्वविद्यालय

 FQRts.  की  to  डो०  शास्त्री  :  क्‍या

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  अखिल
 भारतीय  संस्कृत  साहित्य  सम्मेलन  द्वारा  अपने
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 गत  भ्रधिवेशन  में  पास  किये  गये  संकल्पों
 की  प्रतियां  मिली  हैं  जिसमें  संस्कृत  विश्व-
 विद्यालय  खोलने  के  लिये  सहायता  के  लिये
 तथा  अन्य  आनुषंगिक  समस्या झ्र ों  पर  सहायता
 के  लिये  प्रार्थना  की  गई  है;  प्रौढ़

 (ख)  यदि  हां,  तो  उन  पर  शब  तक
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव  (हा०

 =
 एम्स  वास  )  हा  (क)  नहीं,

 |

 (ख)  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता।

 शी  ato  डी०  शास्त्री  :  क्‍या  यह  सही
 है  कि  ब  तक  हिन्दुस्तान  में  कोई  संस्कृत

 यूनीवर्सिटी  नहीं  है  ?

 Dr.  M.  M.  Das:  So  far  as  my  knowled-
 ¢  goes,  there  is  no  such  university  only

 Or  the  study  of  Sanskrit.

 sit  बी०  Ho  शास्त्री  :  क्‍या  सरकार

 यह  प्राप्यक  समझ  रही  है  कि  चूंकि  शब

 हिन्दी  को  राष्ट्रभाषा  बना  दिया  गया  है
 इसलिये  उसके  परिपोषण  के  लिये  संस्कृत

 यूनीवर्सिटी  की  बहुत  ज़रूरत  है  ?

 Dr,  M.  M.  Das:  Government  are  con-
 scious  of  the  great  usefulness  of  Sanskrit
 literature  and  its  propagation  in  the  country,
 and  they  have  taken  several  very  important
 steps  for  the  propagation  of  Sanskrit.
 I  can  give  them  to  the  hon.  Member.

 st  to  to  met  :  क्‍या  यह

 सही  है  कि  जर्मनी  में  कई  संस्कृत  की  यानी-
 वर्सिटियां  हैं  शौर  बहुत  से  कच्छ  भ्रच्छे
 संस्कृत  कालेज  हैं,  जब  कि  दस  देदा में  एक
 भी  संस्कृत  यूनिवर्सिटी  नहीं  है,  कौर  क्‍या

 यह  भी  सही  है  कि  यहां  से  लोग  संस्कृत
 में  डिग्रियां  लेने  जर्मनी  जाते  हैं  ?

 Dr.  M.  Mi  Das:  I  think  everv  university
 here  with  the  exception  of  afew  bas  got
 arrangements  for  teaching  Sanskrit,  and
 for  research  work  and  doctorate  degrees.
 There  are  other  institutions  also  where
 research  work  in  Sanskrit  is  being  carried
 out.
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 Laccadive  and  Minicoy  Islands

 "2129.  Dr.  Rama  Rao  (on  behalf  of
 Shri  A.  K.  Gopalan):  Will  the  Minister
 of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  the  Laws  in  force  in  Laccadive
 and  Minicoy  islands  are  diamctrically

 eae
 to  the  Constitution  of  India;

 an

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  modi-
 fying  them  on  the  lines  of  the  Indian
 Constirution  ?

 The  Deputy  Minister  of  Commu-
 nications  (Shri  Raj  Bahadur):  (a)
 and  (b).  The  matter  is  already  receiving
 attention.  The  islands  form  part  of  the
 Madras  State,  and  the  State  Government
 have  been  asked  tO  examine  the  existing
 Regulation  from  the  constitutional  point  of
 view.

 Dr.  Rama  Rao:  May  I  know  when  we
 can  expect  Government  to  come  to  the
 decision  that  the  laws  of  our  country  will
 apply  to  these  islands  also,  and  not  Regula-
 tion  Tofrgr2  which  is  still  running  there  ?

 Shri  Raj  Bahadur  :  It  was  only  as  late
 as  June  last  that  this  matter  was  brought
 to  our  notic:,  and  we  at  once  referred
 it  to  the  Madras  Government  who  hold
 charge  of  these  islands.  It  is  in  their
 power  to  look  into  tha  matter.

 Shri  V.  P.  Nayar:  I  find  that  the  islands
 in  question  are  administered  by  the  Collec-
 tor  of  Malabar  under  what  is  called  the
 Laccadive  and  Minicoy  Islands  Regulation
 of  tg9r2.  _  50  gind  that  under  this  law,  the
 Bengal  Provisions  Regulation  of  ‘1818,  the
 Madras  State  Provisions  Regulation  of
 I8r9,  and  the  Scheduled  District  Act  of
 874  are  the  only  laws  for  the  time  being
 in  force  in  these  particular  islands.  May
 I  know  what  steps  Government  propose
 to  take  in  order  that  the  laws  of  these  islands
 may  be  made  up  to  date  as  is  obtaining  in
 India  at  present?

 Shri  Raj  Bahadur  :  It  is  exactly  for
 that  purpose  that  we  have  drawn  the  atten- tion  of  the  Madras  Government  to  this
 matter.  There  is  only  one  clause  namely
 clause  8  of  the  regulation,  to  which  objec-
 tion  has  been  taken.  It  is  in  the  powers
 of  the  Madras  Government  to  repeal  that
 regula  ion.

 H.  T.  2  Aircraft

 *2130.  Shrimati  Sushama  Sen  (on
 behalf  of  Shrimati  [Ma  Palchoudhury):
 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Hindustan  Aircraft  Ltd.,  Bangalore  is
 now  ina  position  to  offer  the  H.T.2.
 Aircraft  manufactured  by  it  to  neigh-
 bouring  countries  at  a  competitive
 price.
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 (0)  the  names  of  countries  where
 demonstration  tours  of  the  aircraft
 have  been  organised;  and

 (c)  whether  any  orders  have  been
 placed  for  the  supply  of  these  air-
 crafts  by  these  countries?

 The
 Deputy

 Minister  of  Defence
 (Sardar  jithia):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  aircraft  has  been  demonstra-
 ted  in  Indonesia  and  Ceylon.  Demons-
 trations  are  being  organised  in  some  of
 me

 other  South  East  Asian  Countries
 also.

 (c)  Not  yet.

 Shrimati  Sushama  Sen  :  May  I  know
 whether  any  orders  have  been  placed  on
 this  factory  for  these  aircrafi,  and  if  so,
 for  how  many,  and  by  which  country?
 May  I  also  know  the  total  value  of  these
 orders?

 Sardar  Majithia  :  J  have  already
 replied  to  that  question.  I  have  stated  in
 reply  to  part  (c)  of  the  question  ‘  Not
 yet’.

 Shri  Jaipal  Singh  :  What  is  the  fate  of
 HT-r0?

 Sardar  Majithia  :  We  have  dropped
 the  idea  because  we  think  it  is  not  suit-
 able

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUES-
 TIONS

 Training  under  the  Technical  Assis-
 tance  Schemes

 *2095.  Shri  Ibrahim  1.  Will  the  Min-
 ister  of  Fimance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  the  Central  Gov-
 ernment  officers  who  were  deputed
 abroad  =  for  training  under  the  various
 Technical  Assistance  Schemes  during
 the  last  two  years;  and

 (0)  how  many  of  such  officers  are
 permanent  Government  —  servants?

 The  Minister  of  Revenue  and  Civil
 Expenditure  (Shri  M.  C.  Shah):  (s)
 147.

 (b)  ‘106.

 Treatment  of  Blood  Pressure

 "2096.  Shri  Keshavaiengar  :  Will  the
 Minister  of  Natural  Resources  and
 Scientific  Research  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  a  specific  local  medi-
 cine  for  treatment  of  blood  pressure
 has  been  discovered  by  tne  Cenwral
 Drug  Research  Institute,  Lucknow;
 and
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 (b)  whether  the  raw  materials  used
 for  the  preparation  of  this  drug  are
 being  exported  in  large  quantities  to
 foreign  countries  ?

 The  Deputy  Minister  of  Education
 (Dr.  K.  L.  Shrimali)  :  (a)  No  medicine
 as  such  has  been  -  discovered  or  develop-
 ed  by  the  Central  Drug  Research  Ins-
 titute.  Ithas,  however,  been  known  for  a
 long  time  that  the  Indian  herb  known  as
 Rauwolfia  serpentina  (Sarpagandha,  Chan-
 driku,  Chotachand)  is  very  efficacious  in
 the  treatment  of  high  blood  pressure.

 (b)  In  r953  and  3954  a  sizable  export
 trade  in  Rauwolfia  serpentina  had  develop-
 ed.  In  view  of  the  necessity  to  conserve
 this  herb,  which  is  not  found  in  any  great
 abundance  in  India,  it  was  decided  to  res-
 trict  exports,  which  as  a  result  has  now  been
 reduced  to  a  mere  trickle.

 Presentation  of  Books

 *2097.  Chaudhuri  Muhammed  Sha-
 ffee  :  Will  the  Minister  of  Education
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  books  presented
 to  Various  institutions  abroa  since
 the  Ist  January,  ‘19553  and

 (b)  the  amount  spent  by  Govern-
 ment  thereon  ?

 The  Parliamentary  Secretary  to
 the  Minister  of  Education  (Dr.  M.  M.
 Das):  (a)  r276.

 (b)  Rs.  12,556.

 Research  Fellowships

 *2101.  Dr.  Ram  Subhag  Singh  :
 Will  the  Minister  of  Education  be  pleased
 to  state:

 Government  have (a)  whether
 institute  some  research decided  to

 fellowships;

 (b)  the  purpose  of  instituting  such
 fellowships;

 (c)  the  estimated  value  of  each
 fellowship;

 (d)  the  roposed  tenure  of  award
 of  each  fel  fowship;  and

 (e)  the  basis  of  selection  therefor  ?

 The  Parliamentary  Secretary  to
 the  Minister  of  Education  (Dr. M.  M.
 Das):  (a)  to  (e).  A  3  atement  giving  the
 required  information  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  (See  Appendix  X,  annexure
 No.  64]

 307  LSD.—2.
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 Police  Outposts

 *2r04.  Shri  Rishang  Keishing  :  Will
 the  Minister  of  Home  Affairs  be  plea-
 sed  to  state:

 (a)  the  number  of  police  outposts
 on  the  Dinapur  Road  between  Mani-
 pur  Road  Station  and  Imphal  where
 police  authorities  usually  checks  cer-
 tain  passengers  for  their  passes;

 (b)  the  categories  of  the  passengers
 who  require  passes  and  are  to  be
 checked  at  these  outposts;  and

 (c)  the  reasons  why  passes  or  permits
 are  required  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Pandit
 G.  B.  Pant):  (a)  Two.

 (b)  and  (c).  No  passes  or  permits  as  such
 are  required  by  any  class  of  passengers.
 Only  the  identity  documents  and

 reg
 is-

 tration  certificates  of  foreigners  are  checked
 in  the  usual  course.

 Excise  Duty  Appeals

 *2rx0.  Shri  M.  S,  Gurupadaswamy:
 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleas-
 ed  to  State  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an  ap-

 50
 against  the  orders  of  Collector

 elhi  IT)  for  levying  excise  duty  on
 cement  colours  and  Persian  Gulf
 (oxidefiron)  is  pending  with  the  Cen-
 tral  Board  of  Revenue  for  the  last  three
 months;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 except  Collector  —  (Central  Excise)
 Delhi  II,  no  other  Collectorate  is  charg-
 ing  any  duty  on  these  items  and  which
 in  turn  has  led  to  the  closure  of  all
 factories  in  Delhi;

 (c)  if  the  answer  to  part  (b)  above
 be  in  the  affirmative,  the  reasons  for
 this  discrimination;  and

 (d)  when  a  decision  is  expected  to
 be  taken?

 The  Minister  of  Revenue  and  Defence

 Gzpeaditare
 (Shri  A.C.  Guha):  (a)

 es.

 (b)  No,  Sir.  The  factories  at  Amritsar
 have  been  paying  excise  duty  on  such
 products  ever  since  the  imposition  of  the
 excise.  In

 Bombay?
 ,  Allahabad,

 20
 Patna

 Collectorates  of  tral  Excife,  these
 products  are  also  being  subjected  to  excise
 duty.  In  the  case  of  factories  at  Delhi

 Propet:
 clearances  have  been  permitted

 y  the  Collector  without  realising  duty, at  he  has  had  some  doubts  in  his  mind
 as  to  whether  the  products  are  liable  to
 excise  duty  or  not.  He  has,  however,
 served  formal  demands  for  duty  to  save
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 loss  from  the  operation  of  the  statutory
 time-bar,  but  these  demands  have  not
 been  enforced  pending  final  decision  on
 the  case  referred  to  the  Central  Board
 of  Revenue.  None  of  the  factories  in
 Delhi  has  closed  down.

 (c)  Does  not  arise,

 (d)  The  question  is  under  active  consi-
 deration  and  is  expected  to  be  finalised
 shortly,

 #  Open  Prison”  Camp
 *arr2.  Shrimati  Jayashri  :  Will  the

 Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  main  points  made  by  the
 Indian  Delegate  to  the  U.N.  Congress,
 on  the  prevention  of  crime  with  regard
 to  the  “Open  Prison”  camp  establish- ed  at  Sampur  (U.P.);  and

 (b)  whether  other  states  in  India
 have  made  similar  experiments?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Pandit
 G.  B.  Pant):  (a)  Government  have  not
 received  a  copy  of  the  statement  made  by
 the  Indian  Delegate.

 ७)  Yes.

 Drawback  Claims  on  Aviation
 Spirit

 *arzq4.  Shri  H.  N.  Mukerjee  :  Will
 the  Miniter  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 time  back  Government  had  deputed
 the  Director  of  Inspection,  |  Customs
 and  Central  Excise,  to  conduct  an  in-
 quiry  into  the  allegations  of  corrupt
 practice  in  regard  to  the  passing  of
 drawback  claims  on  aviation  spirit  in
 Calcutta  Customs  House;

 (b)  if  so,  the  result  of  the  inquiry;
 and

 (c)  the  action,  if  any  taken.  against
 officers  ?

 The  Minister  of  Revenue  and  Defence

 bg
 (Shri  A.  C.  Guha):  (a)  Yes,

 ir.

 (b)  The  Director  of  Inspection  has  not
 found  any  charge  or  evidence  of  fraud  or
 corrupt  practice;  but  he  has  noticed  some
 procedural  lapses  and  loop-holes  and  has
 recommended  certain  administrative  im-
 provements,

 (c)  The  Collector  of  Customs,  Calcutta,
 is  taking  appropriate  departmental  action
 against  some  officers  guilty  of  negligence
 and  laxity  in  following  the  prescribed
 procedure.
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 Income-tax  Department  Solicitors

 *anrg.  Shri  fase
 Will  the  Minister  of  Finance  be

 pleased  to  state  :
 (a)  whether  the  Income-Tax  De-

 partment  appoints  members  of  firms
 as  their  solicitors;  and

 (b)  if  so,  whether  the  partners  of
 these  very  firms  appear  on  behalf  of
 assessees  in  the  same  or  other  cases?

 The  Minister  of  Revenue  and  Civil
 Expenditure  (Shri  M.  C.  Shah):  (a)  Yes,
 Sir;  there  are  two  Solicitors  for  the
 Income-tax

 wi  he
 oe  one  at  Bombay

 =
 other  at  Calcutta,  who  are  members

 ms...
 (b)  The  partners  of  the  Solicitor  at

 Calcutta  do  not  appear  in  any  Court
 against  the  Department.

 In  Bombay,  the  Departmental  Soli-
 citor  appears  before  the  High  Court  and
 before  the  Collector  in  respect  of  recovery

 proceedings.
 His  partners  do  not  appear

 efore  the  High  Court  in  Income-tax
 matters  nor  do  they  appear  against  ihe
 Department  on  behalf  of  assessees  when-
 ever  the  Departmental  Solicitor  appears
 before  the  Collector.  In  other  cases,
 the  partners  may  appear  on  behalf  of  the
 assessees  before  the  other  Courts  with  the
 consent  of  the  Commissioner  of  Income-
 tax,

 Scholarships  for  Students  Abroad

 *aI2
 %;,

 Chaudhuri  Muhammed  Sha-
 ffee  :  Will  the  Minister  of  Education  be

 Pleased
 to  lay  on  the  Table  of  the

 ouse  a  statement  showing:
 (a)  the  number  of  Indian  students

 abroad  whose  scholarships  have  been
 stopped  by  the  Government  of  India
 since  the  ist  January,  19555

 (b)  the  names  of  the  students  and
 their  subjects  of  study  and  the  names
 of  the  countries  where  they  are
 studying;  and

 (c)  the  causes  for  stoppage  of
 their  scholarships  ?

 The  Parliamentary
 yet

 to
 the.  Minister  of  Education  (Dr.  M.  M.
 Das):  (a)  None,

 (b)  and  (c).  Questions  do  not  arise.

 Central  Fire-Fighting  Institute

 .  Dr.  Ram  Subhag  Singh  : 327°  Shri  Radha  Romen’
 Will  the  Minister  of  Home  Affrirs

 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given to  starred  question  No.  79  on  the
 3th  «August,

 7956
 and  state  the  cost

 involved  in  establishing  the  Central
 Fire-fighting  Institute  at  Rampur?
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 The  Minister  of  Home  Affairs
 (Pandit  G.  B.  Pant):  The  estimated  initial
 expenditure  is  Rupees  Five  lakhs  and
 fifty  thousand  approximately,  excluding
 the  cost  of  the  property  on  which  the
 College  is  to  be  established

 National  Chemical  Laboratory

 2128.  Shri  मा,  N.  Mukherjee  :  Will
 the  Minister  of  Natural  Resources
 and  Scientific  Research  be  pleased  to
 state:

 ul
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  suc-

 cessful  implementation  of,  a  number
 of  projects  has  been  prevented  as
 several  important  processes  complet-
 ed  earlier  in  the  National  Chemical
 Laboratory,  Poona,  have  not  been
 properly  followed  up  ;  and

 (b)  if  ३30,  reasons  therefor?

 Depaty
 Minister  of  Education

 hrimali):  (a)  No,  Sir.
 b)  Does  not  arise.

 High  Courts

 ‘1120,  Shri  Kamath  :  Will  the  Minis-
 ter  of  Law  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have
 under  consideration  amerdment  of
 Article  226  of  the  Constitution  with
 a  view  to  curtailing  the  powers  con-
 ferred  on  High  Courts  by  the  said
 Article  of  the  Constitution;  and

 b)  if  so,  on  what  lines?

 The  Minister  of  Law  and  Minority
 Affairs  (Shri  Biswas):  (a)  No.  +

 (b)  Does  not  arise.

 Coffee  Plantations

 ‘rma.  Shri  D.C.  Sharma  :  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state  the  amount  of  profits  remitted
 out  of  India  by  the  Coffee  ‘Planatation
 Industry  during  the  years  ‘19525  7953
 and  1954?

 The  Minister  of  Revenue  and  Civil
 Expenditure  (Shri  M.  C.  Shah):  The
 amount  of  profits  remutted  by  concerns
 in  the  Coffee  Plantation  Industry  during
 the  years  I9

 i
 39

 &
 and  7954  was  Rs,

 0°64  lakhs,  hs  and  Rs.  (31,000,
 respectively.  These  figures  cover  the
 remittances  of  profits  and  dividends  made
 by  the  branches  and  subsidiaries  of  foreign
 companies.
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 Scheduled  Castes  and  Schedule
 Tribes

 233  Shri  D,  C.  Sharma  : *  Shri  Hem  Raj:
 Will  the  Minister  of  Home  Affaire

 be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  grants  sanction-
 ed  by  Government  of  India  so  far  for
 welfare  schemes  du  for
 the  Scheduled  Castes  and  edu
 Tribes  of  the  Punjab,  separately;

 (b)  the  amounts  sanctioned  for  the
 following :—

 (f)  Educational  Facilities;
 (a)  Agricultural  and  other  co-

 operative  societies;
 (ii)  Water  supply;

 (w)  Grants  to  persons  and  insti-
 tutions  worl  for  the  welfare  of
 tribal  people;

 (v)  Publicity  and  information;
 (vi)  Construction  of  buildings  for

 Ashrams;
 (vit)  Medical  facilities;

 (vit)
 soe

 development  schemes;
 an

 (ix)  Expenditure  on  the  Backward

 =  Welfare  Department; an

 (९)  the  amount  spent  out  of  the
 sums  sanctioned  for  ‘19§2-53  and  19$4-
 55  and  the  amount  that  lapsed  during
 the  same  period  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Pan-
 dit  G.  B.  Pant):  (a)  and  (b).  Grants  to
 the  extent  of  Rs.  2  lakhs  and  9°29  lakhs
 have  been  sanctioned  for  the  current
 year  to  the  Government  of  Punjab  for
 the  welfare  of  Scheduled  Castes  (Re-
 moval  of  Untouchability)  and  for  welfare
 of  Scheduled  Tribes  including  develo
 ment  of  Scheduled  Areas  respective  hy. A.  statement

 showing
 the  amounts  sanc-

 tioned  under  the  different  items  mentioned
 in  part  (b)  of  the  Question  is  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [See  Appendix  X,
 annexure  No.  65).

 (c)  In  the  case  of  welfare  of”  Scheduled
 Castes  (Removal  of  Untouchability)  during
 the  year  2954

 55
 Rs.  28,759  were  spent  by

 the  Punjab  Government  and  Rs.  62,241
 lapsed.  No  grant  was  made  during  ‘19§2-

 -§3.
 In  the  case  of  welfare  of  Scheduled

 Tribes  Rs.  (2,19,265  and  Rs.  §,76.872
 respectively  were  spent  by  the  State
 Government  in  9§2-53  and

 anf
 94595

 respectively  and  Rs.  2,53,739
 2,53.128  lapsed  during  these  years
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 Pottery  Training  Centre,  Ranir
 Bazar

 ‘1123.  Shri  Dasaratha  Deb  :  Will  the
 Minister  of  Home  Affaire  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Pottery  Training
 Centre  of  Ranir  Bazar  has  been  shift-
 ed  to  Kaman  Mura;

 (b)  the  number  of  _  persons  working
 at  present  in  this  Training  Centre;
 and

 (c)  the  monthly  sexpenditure  incur-
 red  on  this  Centre?

 The  Minister  of  Home  Affairs
 (Pandit  G.  B.  Pant):  (a)  Yes.

 (b)  Nine  trainees.
 (c)  Rupees  three  hundred  and  fifty  on

 an  average.

 Gold
 *  Shri  Ibrahim  :

 Sardar  Iqbal  Singh  :
 ‘1124.  4  Shri  D.  C.  Sharma:

 Shri  K.  C.  Sodhia;
 Seth  Govind  Dass  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state  the  quantity  of  gold
 seized  by  the  customs  authorities  in
 India  during  April-June,  1955?

 The  Minister  of  Revenue  and  Defence
 Expenditure  (Shri  A.C.  Guha):  The
 total  quantity  of  gold  seized  by  the
 Customs  authorities  during  April—June,
 I955  was  95407  tolas,

 LAS.  and  LP.S.
 41128,  Shri  Ibrahim  :  Will  the  Minis-

 ter  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  I.A.S.  and  I.P.S.
 Officers  working  at  present  in  India;

 (0)  the  number  of  Indians  and  non-
 Indians  among  them;  and

 (९)  the  number  of  such  officers  working
 in  Bihar  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs
 (Pandit  G.  B.  Pant):(s)  to  (c).  A  statement
 giving  the  requisite  information  is  laid
 on  the  Table  of  the  House  [See
 Appendix  X,  annexure  No.  66].

 Tribal  Education  in  Tripura
 1126.  Shri  Biren  Dutt  :  Will  the  Min-

 ister  of  Education  be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  the  Government  of

 Tripura  have  reteived  a  Memoran-
 dum  from  Tripura  Rajya  Gana  Mukti
 Parisad  on  Tribal  Education;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  thereon?
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 The  Parliamentary  Secretary  to
 the  Minister  of  Education  (Dr.  M.  M.
 Das):  (a)  and  (b).  A  statement  is  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [See  Appendix
 X,  annexure  No.  67].

 Upgrading  of  Schools  in  Tripura

 1127.  Shri  Dasaratha  Deb  :  Will  the
 Minister  of  Education  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  any  representation  has
 been  received  by  Government  for  up-

 ing  of  some  M.E.  schools  of
 Lee  area  of  Tripura;

 (b)  if  so,  the  names  and  locality  of
 schools  from  which  such  _  representa-
 tions  have  been  received;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government
 so  far  in  this  regard?

 The  Parliamentary  Secretary  to
 the  Minister  of  Education  (Dr.  M.  M.
 Das):

 (a)
 .o  (९),  A  statement  is  laid  on

 the  Table  of  the  House.  [See  Appendix
 X,  annexure  No.  68).

 Social  Education  Workers  in  Tripura

 ‘1128,  Shri  Dasaratha  Deb  :  Will  the
 Minister  of  Education  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  persons  belong-
 ing  to  Scheduled  Tribes  who  applied
 recently  for  social  education  workers
 posts  in  Tripura;  and

 (b)  the  number  among  them  who
 have  been  appointed  to  these  posts?

 The  Parliamentary  Secretary  to
 the  Minister  of  Education  (Dr.  M.  M.
 Das):  (a)  and  (b).  The  information  is  teing
 collected  by  the  Tripura  State  Government
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House  when  available.

 Police  Medals

 ‘1129.  Shri  Vallatharas  :  Will  the
 Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state  whether  there  is  any  proce-
 dure  adopted  by  the  Ministry  of
 Home  Affairs  to  verify  the  recommen-
 dations  of  the  State  Governments  foi
 the  grant  of  President’s  Medals  for
 Meritorious  service  rendered  by
 police  officers  or  by  members  of  the
 public  in  assisting  police  work?

 Minister  of  Home  Affairs
 (Pandit  G.  B.  Pant):  Yes.  The  reco-
 mmendations  of  the  State  Governments
 for  the  award  of  the  President’s  Police  and
 Fire  Services  Medal/Police  Medal  for
 distinguished/meritorious  service  to
 me:bers  of  Police  Forces  and  Fire  Services
 are  scrutinised  in  the  Ministry  of  Home
 Affairs  and  the  awards  are  announced
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 after  the  Home  Minister,  the  Prime  Minis-
 ter  and  the  President  have  approved  of
 the  awards.  Members  of  the  publi ic  are  not
 eligible  to  the  award  of  either  of  these
 two  medals.

 Grants  to  Institutions

 ‘1130.  Shri  Nand  Lal  Sharma  :  Will
 the  Minister  of  Education  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  amount  of  _  recurring  and/or
 non-recurring  grants  given  to  Institu-
 tion  like  Rishikuls,  Gurukuls  etc.
 during  1953-54,  and  I954-5§5;  and

 (9)  the  names  of  such  recepients  of
 grants  with  the  names  of  the  States
 to  which  they  belong?

 The  Parliamentary
 ing  hog  Al

 to
 the  Minister  of  Education  (Dr.  M.
 Das):  (a)  and  (b).  A  statement  giving  the
 requisite  information  is  placed  on  the
 Table  of  the  Lok  Sabha.  [See  Appendix
 X,  annexure  No.  69).

 Tribal  Drinks

 Bie oy  Shri  Subodh  Hasda  ;  Will  the
 Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  ex-
 perts  of  the  Anthropological  Deprat-
 ment  of  India  have  expressed  an
 opinion,  after  detailed  scientific  ana
 lysis,  that  the  traditional  home  made

 ae
 drinks  have’  nutritive  value  ;

 (b)  whether  Government  still  pro-
 pose  to  prohibit  these  Tribal  drinks
 throughout  the  Tribal  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs
 (Pandit  Ga  B  Pant):  (a)  and  (b).  The
 matter  is  still  under  investigation.

 Retrenched  Government  Employees

 ‘1132,  Thakur
 Jugal

 Kishore  Sinha:
 Will  the  Minister  Home  Affairs  be
 pleased  to  state  how  far  there  has
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 been  resettlement  of  the  retrenthed
 temporary  and  displaced  Government
 employees  in  1954°55  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs
 (Pandit  G.  B.  Pant):  The  total  number
 of  retrenched  (Central  and  State)  employ-
 ees  including  displaced  Government
 Servants  regi  tered  with  Employment
 Exchanges  from  Ist  January  7954  to  30th
 June  19555  was  36,623.

 (2)  The  number  reabsorbed  under
 Central  and  State  Governments  during
 the  above  period  was  35,53I.

 (3)  The  number  of  persons  of  the  above
 categories  on  the  live  registers  of  the
 Exchanges  on  30th  June  955  was  8,297.

 Estate  Duty

 1133.  Thakur  Jugal  Kishor  Sinha,
 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleas- ed  to  state  the  income  from  the  estate
 duty  in  Bihar  for  1954-55  ?

 The  Minister  of  Revenue  and  Civil
 iture  (Shri  M.  C.  Shah):  A  sum

 Fy  = 8,  2,59I/-  was  collected  in  Bihar  in
 1954-55,  as  Estate,  Duty.

 Rehabilitation  Finance  Administration

 1134.  Shri  M.  B.  Vaishya  4  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  .to
 state:

 (a)  the  total  amount  advanced  as
 loan  to  the  displaced  persons  from  the
 West  and  East  Pakistan  separately  by the  Rehabilitation  Finance  Adminis-
 tration,  year-wise;  and

 (b)  the  total  amount  realised  year- wise  from  the  displaced  persons  from the  West  and  East  Pakistan,  separate-
 ly,  in  repayment  of  the  loans?
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 The  Minister  of  Revenue  and  De-
 fence  Expenditure  (Shri  A.  C.  Guha):
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 (a)  East  West  Total
 Year  Pakistan  Pakistan

 (in  lacs  of  rupees)
 I948  .  7°60  7°60
 3949  .  18-29  IOI*47  119-76
 7950  +  252  70.7  83-23
 I95I  56:02  EIZ‘I§  73°I7
 92  47°78  I0I-70  49°48
 953  »  S§8°Il  349°77  207°88
 9§4  «  66°39  I78-I6  384°55
 3955
 (upto  30-6-§5)  16°76  27°I9  43°95

 TOTAL  275°87  693°75  969°62

 (b)  As  principal.
 East  West

 Year  Pakistan  Pakistan
 (in  lacs  of  Rupees)

 From  inception  to
 (31-12-52  .  न  5°35  29°56

 71953,  *  2°95  1  id
 7954  .  r°84  II'40
 From  I-I-§5  to

 3I-5-55s  769,  3°91

 0°83  62-08

 (TOTAL  न  92°9  lacs)

 (Year-wise  break-up  of  the  figure
 tefore  3-I2-52  is  not  readily  available),
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 As  interest.

 Year  (in  lacs  of
 rupees)

 From  inception  to  3i-22-48  Nil.

 949  :  .  :  "22

 i950  3°57

 95I  B47

 I952  I0°72

 7953  2°85

 7954  +  .  *  .  I3°62

 From  I-I-55  to  3I-§-55  6°59

 TOTAL  56°  04
 2०  आना

 (Separate  figures  of  recoveries  of
 interest  from  East  and  West  Pakistan
 displaced  loanees  are  not  readily  avail-
 able.)
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 {49I9
 LOK  SABHA

 Friday,  23rd  September,  955

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of
 the  Clock

 (Mr.  Speaker  in  the  Chair]
 QUESTIONS  AND  ANSWERS

 (See  Part  I)

 2  Noon
 FLOOD  SITUATION  IN  THE

 COUNTRY

 The  Minister  of  Planning  and  Irri-
 gation  -and  Power  (Shri  Nanda):  I
 made  a  statement  on  this  subject  on
 the  3th  September.  The  statement
 that  I  have  just  laid  on  the  Table  of
 the  House  covers  the  period  between
 the  3th  September  and  the  2lst  Sep-
 tember,  that  is  a  day  before  yester-
 day.  This  statement  has  been  based
 on  reports  that  we  have  received
 which  indicate  that  the  situation  has
 improved  in  all  the  areas  affected.
 We  have,  however,  received  further
 reports  that  North  Bihar  and  Eastern
 U.P.  are  experiencing  fresh  floods.
 Since,  during  the  last  2  days  further
 information  has  been  received  about
 the  recurrence  of  these  floods,  I  would
 like  to  share  it  with  the  House.  We
 contacted  the  State  authorities  last
 night,  and  this  morning.

 According  to  the  report  received
 from  the  district  authorities,  Muzaffar-
 pur,  the  flood  is  falling  in  Champaran
 district  and  is  slightly  rising  in
 Muzaffarpur,  which  would  soon  reach
 Samastipur.  Floods  in  August  last
 were  more  widespread  owing  to  high
 level  in  a  number  of  rivers  but  the
 Present  floods  are  only  in  two  rivers
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 namely  the  Bhagmati  and  the  Buri-
 ghantak.  It  has  now  been  raining  in
 that  area  for  the  last  2  days.  If  the
 flood  water  drains  off  quickly,  paddy
 crops  in  low-lying  areas  may  be  sav-
 ed.  Flood  relief  operations  are  in  full
 swing,  and  everything  possible  is  be-
 ing  done  by  the  State  Government
 in  this  connection.

 As  regards  U.P.,  the  State  Govern-
 ment  have  reported  that  there  is  no
 appreciable  change  in  the  flood  posi-
 tion  in  the  eastern  districts;  although
 heavy  rains  have  stopped  in  most  of
 the  districts,  still  showers  continued
 till  yesterday  in  certain  districts.  Re-
 lief  operations  are  being  continued.
 Further  amounts  are  being  allotted
 by  the  State  Government  for  flood  re-
 lief  work.

 Sir,  I  may  add  that  a  redeeming
 feature  of  the  situation  this  year  is
 the  fact  that  the  flood  protection
 works  carried  out  during  the  last
 working  season  have  satisfactorily
 withstood  the  onslaught  of  the  floods.
 This  strengthens  our  hope  and  con-
 fidence  in  the  programmes  that  are
 now  being  worked  out  for  the  ensu-
 ing  and  subsequent  seasons.  A  note,
 on  these  programmes  has  already
 been  circulated  to  the  Members  of
 Parliament.  We  are  going  to  have  a
 discussion  on  these  proposals  on  the
 27th  September.  The  Central  Flood
 Control  Board  will  meet  on  the  6th
 October.

 Shri  M.  P.  Mishra  (Monghyr  North-
 West):  Can  we  get  copies  of  the  state-
 ment?

 Dr.  8.  N.  Sinha  (Saran  East):  May
 I  have  some  clarification,  Sir?

 Mr.  Speaker:  He  may  put  questions
 when  we  raise  the  debate.



 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 STATEMENT  RE  LATEST  FLOOD  SITUATION
 IN  COUNTRY

 The  Minister  of  Planning  and  Irri-
 gation  and  Power  (Shri  Nanda):  I  beg
 to  lay  on  the  Table  of  the  House  a
 statement  regarding  the  latest  flood
 situation  in  the  country.  [Placed  in
 librar..  See  No.  S—339/55.]

 STATEMENT  RE  DELAY  IN  DELIVERY  OF
 sHips  ह.  Hinpustan  Saipyarp  Lp.

 The  Deputy  Minister  of  Production
 (Shri  Satish  Chandra):  On  behalf  of
 Shri  K.  C.  Reddy,  I  beg  to  lay  on  the
 Table  a  copy  of  the  statement  regard-
 ing  delay  in  the  delivery  of  ships  by
 the  Hindustan  Shipyard  Limited,  in
 pursuance  of  an  assurance  given  dur-
 ing  the  reply  to  a  supplementary  on
 Starred  Question  No.  84  on  the  26th
 August,  1955,  [See  Appendix  X,  an-
 nexure  No.  70.]

 PRIZE  COMPETITIONS  BILL”
 Pertrrion  REcEIVED

 Secretary:  Sir,  under  Rule  79  of
 the  Rules  of  Procedure  and  Conduct
 of  Business  in  the  Lok  Sabha,  I  have
 to  report  that  a  petition  as  per  state-
 ment  laid  on  the  Table  has  been  re-
 ceived  relating  to  the  Prize  Competi-
 tions  Bill,  1955,  which  was  introduced
 in  the  House  on  the  2th  September, -
 955  by  Shri  8.  N.  Datar.

 Statement

 Petition  relating  to  the  Prize  Competi-
 tions  Bill,  955  which  was  introduced
 in  the  House  on  the  12th  September,
 955  by  Shri  8.  N.  Datar.

 No.  of
 Signatories

 Disi  ct  State  |  No  of  psti- io  Two
 |

 tion,

 I  Bombay  Bomba‘ 5  47

 INTIMATION  TO  MEMBERS  ABOUT
 IMPLEMENTATION  OF  ASSU-

 RANCES

 The  Minister  of  Parliamentary
 Affairs  (Shri  Satya  Narayan  Sinha):
 On  the  l2th  September,  955  in  reply
 to  a  query  from  Shri  T.  B.  Vittal  Rao
 regarding  the  discontinuance  of  the
 practice  of  informing  the  Members
 concerned  of  the  implementation  of
 the.  assurances  by  Government,  you
 were  pleased  to  state  that  you  would
 look  into  the  matter.

 This  practice  of  informing  the  hon.
 Members  was  started  by  my  Depart-
 ment  during  the  Seventh  Session  as
 an  experimental  measure.  The
 practice  was  discontinued  during  the
 Eighth  Session  as  it  was  considered
 advisable  not  to  make  it  a  permanent
 feature.  However,  it  is  now  evident
 from  the  Member’s  demand  (and  I
 hope  other  Members  also  share  the
 same  view)  that  my  Department
 should  resume  this  practice,  which
 appears  to  have  proved  useful.  I,
 therefore,  like  to  inform  the  House
 that  this  practice  of  informing  the
 Members  concerned  about  the  imple-
 mentation  of  assurances  arising  out  of
 their  questions  will  be  revived  with
 effect  from  the  next  Session  of  the
 Parliament.

 Shri  Joachim  Alva  (Kanara):  May
 I  know  whether  thanks  are  due  to  the
 hon.  Speaker  or  the  hon.  Minister?

 Mr,  Speaker:  When  the  House  func-
 tions  it  does  not  pay  to  have  a  deep
 probe  into  it.  Hon.  Members  will
 concern  themselves  with  the  result
 and  not  as  to  how  the  result  was
 achieved.



 4923  Representation  of
 the  People  (Amend-

 ment)  Bill  and
 REPRESENTATION  OF  THE  PEO-

 PLE  (AMENDMENT)  BILL  AND
 REPRESENTATION  OF  THE  PEO-
 PLE  (SECOND  AMENDMENT)
 BILL.—contd.

 Mr.  Speaker:  The  House  will  now
 resume  further  discussion  on  motions
 for  reference  of  the  Representation  of
 the  People  (Amendment)  Bill  and  the
 Representation  of  the  People  (Second
 Amendment)  Bill,  1955,  to  Select
 Committees  and  also  the  consideration
 of  the  amendments  moved  by  Shn
 N.  C.  Chatterjee  thereto.

 Out  of  6  hours  allotted  for  the  dis-
 cussion,  2  hours  and  17  minutes  has
 been  availed  of  till  yesterday.

 Es  55
 discussion  will  continue  up  to

 2-30°P.M.  today  when  the  Private
 Members’  Business  will  be  taken  up.
 It  will  leave  only  one  hour  for  reply
 tomorrow,  if  we  take  up  all  the  time
 up  to  2-30,  so  that  the  debate  conclu-
 des  today  so  far  as  the  Members  go.
 The  hon.  Minister  will  then  reply.

 सेठ  गोविन्द  दास  (मंडला  जबलपुर
 दक्षिण)  :  इन  दोनों  विधेयकों  का  मैं  हृदय
 से  स्वागत  करता  हूं  i  इन  विधेयकों  के  भ्रध्ययन
 से  यह  बात  स्पष्ट  जान  पड़ती  है  कि  गत
 चुनावों  में  हमें  जो  अनुभव  हुये,  शौर  उन  चुनावों
 के  पश्चात्‌  जो  उप  चुनाव  हुये,  उन  में  हमें  जो

 प्रभुत्व  हुये,  उन  अनुभवों  को  घ्यान  में
 रख  कर  इन  विधेयकों  की  रचना  की  गई  है  I

 परन्तु  यदि  यह  समझ  जिया  जाय  कि  भविष्य
 में  कोई  परिवर्तन  झ्रावश्यक  नहीं  होंगे  तो
 में  समझता  हूं  कि  इस  बहार  की  बात  समझ
 कर  हम  एक  भून  करेंगे।  हमने  इस  परिमाण
 में  प्रजातन्त्र  का  आरम्भ  बहुत  थोड़े  समय
 पहले  किया  है  झोर-प्रजातन्त्र  का  यह  प्रयोग
 कब  तक  के  मानव  इतिहास  में  किसी  काल
 में  भी  इतने  बृहत  रूप  में  नहीं  हुआ  कि  जिस
 रूप  में  हमारे  देश  में  किया  जा  रहा  है  |
 इसलिये  भविष्य  में  भी  जैसे  जैसे  प्रभुत्व  हमें
 प्राप्त  होते  जायेंगे,  वैसे  वैसे  इस  प्रकार  के
 विधेयक  भी  लाना  झावश्यंक  होगा
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 मैं  एक  ही  दृष्टान्त  देता  हूं ।  लोकसभा
 का  चुनाव  प्रभी  सीधा  होता  है  ।  इतनी
 बड़ी  संख्या  मतदाताम्रों  की  है  कि  श्राम  चुनावों
 में  तो  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कठिनाई  नहीं
 मालूम  होती  परन्तु  यदि  कोई  उप  चुनाव
 हो  जाता  है  तो  नाना  प्रकार  की  कठिनाइयां
 हमारे  सामने  उपस्थित  होती  हैं  ,  इसलिये
 कुछ  लोग  इस  बात  पर  भो  विचार  कर  रहे
 हैं  कि  लोकसभा  का  यह  चुनाव  सीधा  रखा
 जाय  या  उसमें  परिवर्तत  किया  जाय  ।  इस
 देश  की  जिस  प्रकार  की  आशिक  अवस्था  है
 उसे  देखते  हुये  लोकसभा  के  इतने  बड़े  चुनाव
 क्षेत्रों  से, सीधा  चुनाव  होना,  यह  मैं  समझता
 हूँ  कि  विचारणीय  विषय  है  ।

 [Surmmatr  SusHama  SEN  in  the  Chair]
 मैं  केवल  एक  दृष्टान्त  दे  रहा  था

 और  यह  कह  रहा  था  कि  जिस  प्रकार  आगे
 हमें  अनुभव  होते  जायेंगे,  उसके  अनुसार
 हमें  इस  प्रकार  के  परिवर्तन  भी  करने  पड़ेंगे  t

 इन  विधेयकों  की  कुछ  धारायें  सचमुच
 में  बहुत  अच्छी  रखी  गई  हैं,  जैसे  नामजद गो
 का  पत्र  सरल  कर  दिया  गया  है  |  अब  तक
 के  अ्रनुभव  से  हमें  ज्ञात  हुआ  कि  अभी  तक
 जो  चुनाव  के  मुकदमे  चलते  हैं  वे  नामज़दगी
 के  कारण  चलते  हैं।  नामज़दगी  के  पत्रों
 को  सरल  कर  देने  से  मैं  आशा  करता  हूं  कि
 काफी  सुधार  इस  सम्बन्ध  में  हो  जायेगा  ।

 दूसरी  भ्रमणी  बात  जो  की  गई  है  वह
 पोलिंग  एजेन्टों  के  नाम  फोन  दिन  पहले  देने
 का  जो  नियम  था  उसको  हटा  देना  है।  जिन
 लोगों  को  चुनाव  लड़ने  पड़े  हैं  वे  इस
 बात  को  जानते  हैं  कि  इस  प्रकार  की  समय  की
 कैद  से  उम्मीदवारों  के  सामने  अनेक  कवि-
 नाइयां  उपस्थित  हो  जाती  थीं  ।  मतगणना
 के  लिये  भी  उम्मीदवार  जो  एक  ही  व्यक्ति

 नियुक्त  कर  सकता  था  वह  भी  हटा  दिया
 गया  ।  में  साशा  करता  हूं  कि  ब  अधिक
 व्यक्तियों  के  नियुक्त  होने  से  यह  मतगणना

 बहुत  सरलता  से  कौर  जल्दी  की  जा  सकेगी  t
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 [ae  गोविन्द  दास]

 एक  शौर  बहुत  अच्छा  सुधार  जो  किया
 गया  वह  है  कि  चुनें  हुये  सदस्य  का  नाम  जब
 तक  सरकारी  परिपत्र  में  प्रकाशित  न  होवे  तब
 तक  जो  वह  अपने  स्थान  पर  नहीं  प्रा  सकता
 था,  वह  कंद  भी  हटा  दी  गई  ।  यह  भी  बहुत
 अच्छी  बात है।

 लेकिन  इसी  के  साथ  कुछ  बातें  इस
 विधेयक  में  ऐसी  भी  को  गई  हैं  जो  कि  यदि
 नहीं  की  जाती  तो  प्रिया  होता।  दृष्टान्त
 के  लिये  उम्मीदवारों  कौ  वापसी  और  मत-
 दान  के  बीच  में  जो  अरब  तक  ३०  दिन  का
 प्राय  था  वह  कम  कर  दिया  गया  है  1  मैं
 आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जिन
 लोगों  को  भी  चुनाव  का  अनुभव  है  वे  इस
 बात  को  स्व  कार  करेंगे  कि  यह  ३०  दिन
 का  समय  रहना  आवश्यक  था  मैंतो
 चह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  ३०  दिन  के  स्थान
 पर  यदि  vy  दिन  का  समय  हो  जाता  तो
 उत्तम  द्वारा,  परन्तु  इन  ३०  दिनों  के  समय
 को  घटा  कर  ty  दिन  करना  उचित  बात
 नहीं  हुई  है,  भौर  मैं  आद्या  करता  हूं  कि  जो
 वर  समिति  इन  विधेयकों  पर  विचार  करने
 के  लिये  बैठेगी  वहू  इस  बात  पर  ध्यान  देन
 की  कृपा  करेगी  ।

 चुनाव  के  खर्च  जो  हर  उम्मीदवार
 को  देने  पड़ते  थे,  उन  में  भी

 कुछ  सुधार  हुआ  है,  उसको  सरल
 कर  दिया  गया,  यह  बात  ठीक  हुई,  पर  कल

 यहां  पर  जो  बहस  हुई  उसमें  जो  यह  सुझाव
 दिया  गया  कि  चुनाव  के  खर्चे  किसी  उम्मीद-
 धार  को  देने  हदी  न  पड़ें,  मैं  निवेदन  करना
 चाहता  हूं,  यह  बड़ी  गलत  बात  थी।  मुझे
 दुनिया  के  बहुत  से  देशों  को  देखने  का  सौभाग्य
 प्राप्त  हुआ  है,  जिन  देशों  में  भी  प्रजातन्त्र
 बनता  है  उन  देशों  में  चुनाव  के  खर्चे  हर
 उम्मीदवार  को  देने  पड़ते  हैं।  मैं  इस  बात
 को  स्वीकार  करता  हूं  कि  चुनाव  के  जो  खर्चे
 दिये  जाते  हैं  उन  में  से  बहुत  से  में  मिथ्या-
 बादिता  रहती  है,  मैं  इस  बात  को  भी  स्वीकार
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 करता  हूं  कि  कई  खर्चे  उम्मीदवार  ऐसे  करते
 हैं  जो  वे  अपने  चुनाने  के  खर्चे  में  नहीं  बता
 सकते,  पर  यह  दूसरों  बात  है  ।  झगर  हम  इस
 प्रकार  का  कोई  दुर्भाग्यपूर्ण  नियम  बना  देंगे
 कि  चुनाव  के  खर्चे  उम्मीदवार  को  न  देने
 पड़ें,  तो  मैं  ग्रा पसे  कहना  चाहता  हूं  कि  जो
 खर्चे  चुनाव  में  नहीं  होने  चाहियें,  उस  प्रकार
 के  खर्चे  भी  होने  लगेंगे।  कभी  कम  से  कम
 चुनाव  के  खर्चे  देन  का  भय  तो  उम्मीदवारों
 को  रहता  है  ।  इसलिये  जो  अनुचित  खर्चे
 होते  हैं  उन  में  भी  एक  प्रकार  का  बन्धन
 रहता  है  |  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  ग्रनुचित
 खर्चे  नहीं  किये  जाते,  मैं  यह  भी  नहीं  कहता
 कि  चुनाव  के  जो  खर्चे  दिये  जाते  हैं  वे  सब
 सही  होते  हैं,  लेकिन  कुछ  न  कुछ  भय,  कुछ
 न  कुछ  प्रतिबन्ध  इस  प्रकार  का  भ्रवद्य  रहता
 है।  इसलिये  इस  चुनाव  के  खर्चें  देने  के नियम
 को  जरूर  रखना  चाहिए,  वरन्‌  मैं  तो  आपसे
 कहूंगा  कि  सरल  करते  हुये  भी  यदि  हम
 उसको  और  सख्त  कर  सके  तो  मौर  सख्त
 करने  का  भी  हमें  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।

 इन  विधेयकों  में  कुछ  धारायें  गा
 श्रेणी  के  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  हैं।  इस  विषय
 में  मैं  एक  ही  बात  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।
 राज्य  पुन विभाजन  भ्रायोग  की  रिपोर्ट
 बहुत  शीघ्र  कराने  वाली  है,  मैं  साझा  करता
 हूं  कि  वह  इस  मास  की  ३०  तारीख  को  झा
 जायेगी  और  'ग'  श्रेणी  के  राज्यों  का  क्या  भाग्य
 होता  है  इस  सम्बन्ध  में  राज  हम  कुछ  नहीं
 कह  सकते  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  जो  प्रवर
 समिति  आगे  चल  कर  बैठेगी  शौर  इन  विधि-
 यकों  पर  विचार  करेगी  वह  इस  विषय  पर
 भी  विचार  करेगी

 सब  मिला  कर  मैं  यह  निवेदन  करना
 चाहता  हूं  कि  दोनों  विधेयक  बहुत  उचित  शाये
 हैं  कौर  इसीलिये  में  इन  दोनों  विधेयकों  का
 हृदय  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 Mr.  Chairman:  Shri  U.  M.  Trivedi,
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 पूर्व  व  जिला  बलिया  परदेसी):

 हिन्दी  में  बोलिये  ।

 श्री  यू०  एम०  त्रिवेदी  (चित्तौड़)  मैं

 हिन्दी  में  बोल  तो  सकता  हूं,  लेकिन  प्रंग्रेज़ी
 में  ठीक  रहेगा  |

 सेठ  गोविन्द  वित्त  :  ऐसा  कोई  विषय
 नहीं  है  जो  हिन्दी  में  न  बोला  जा  सके  ।

 Shri  U.  M.  Trivedi:  I  have  got  a
 very  great  desire  to  speak  in  Hindi,
 but  I  have  found  to  my  chagrin  that
 whenever  I  spoke  in  Hindi,  many  of
 my  friends  have  not  followed  me.

 Seth  ovind  Das:  And  many  of
 them  cannot  follow  when  he  speaks
 in  English.

 Shri  U.  M.  Trivedi:  The  Ministers,
 all  of  them,  know  English.

 Seth  Govind  Das:  He  does  not  speak
 only  for  Ministers,  but  for  Members
 also.

 Mr.  Chairman:  Let  the  hon.  Mem-
 ber  proceed  with  his  speech.

 Shri  U.  M.  Trivedi:  I  do  not  want
 to  waste  time  over  this,  and  so  I  shall
 begin  my  speech.

 What  surprises  one  is  that  for  a  long time  we  have  been  promised  that  this
 law  on  election  would  be  codified,  and
 codified  in  a  consolidated  manner.
 We  had  one  Bill  presented  to  this
 House  in  1953;  we  had  a  Select  Com-
 Mittee  appointed;  that  Select  Com-
 mittee  went  into  the  whole  question
 and  it  also  felt  that  we  ought  to  have
 a  consolidated  Act  covering  all  aspects of  election.  Unfortunately,  without
 assigning  any  reasons.  Government
 has  shelved  the  report  of  that  Select
 Committee,  and  now  again  two  new
 Bills  are  being  thrust  upon  our  heads.
 Even  advocates—I  am  not  talking  of
 laymen—are  surprised  at  seeing  these
 two  Bills—What  is  this  Representation of  the  People  Bill,  1955,  and  again what  is  this  other  Bill  with  the  same
 title,  Representation  of  the  People Bill,  19557,  Why  should  there  be  two
 such  Bills?  They  confuse  themselves
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 on  account  of  the  fact  that  they  do
 not  go  and  read  into  the  Bill  itself.
 One  is  an  amendment  to  the  Act  of
 950  and  the  other  is  an  amendment
 to  the  Act  of  95l.  Where  is  the
 necessity  for  still  keeping  these  two
 aspects  of  the  same  law  separate?
 Why  not  consolidate  the  two  to-
 gether?  I  do  not  understand  the
 reason  behind  it  which  still  creates
 this  confusion.  This  confusion  was
 felt  even  by  lawyers  who  were  enga-
 ged  to  argue  cases.  However,  it  is
 still  left  to  Government  to  consolidate
 the  two,  but  the  present  motion,  as  it
 stands,  does  not  cover  that  ground.
 There  are  two  motions  at  present,
 and  both  to  refer  to  the  Select  Com-
 mittee  two  different  Bills.  Unless
 and  until  a  motion  is  moved  as  an
 amendment  to  these  motions,  it  will
 not  be  possible  to  consolidate  the
 whole  law.  Therefore,  I  say  that
 attention  must  be  focussed  upon  this
 aspect  in  the  first  instance.

 Many  of  the  things  which  had  cro-
 pped  up  during  the  last  elections  have
 not  been  closely  looked  into  in  draft-
 ing  this  Bill.  Either  they  have  been
 purposely  left  out  or  the  attention  of
 the  Government  has  not  been  force-
 fully  drawn  to  these  aspects.  It  so
 happened  that  I  was  very  lucky
 to  appear  in  a  great  number  of  cases
 under  this  election  law.  I  appeared
 in  the  various  provinces,  Madhya
 Bharat,  Rajasthan,  PEPSU,  and  Delhi.
 I  found  to  my  utter  disgust  that  the
 law  was  not  so  well  codified  as  to  be
 of  ahy  help  to  a  candidate  who  did
 not  belong  to  the  party  in  power.
 Greatest  difficulties  were  created  for
 those  who  had  the  audacity  to  stand
 against  the  Congress  Party  in  the  elec-
 tions  and  the  election  tribunals  were
 also  feeling  sometimes  impotant.
 They  did  not  act  sometimes  as  very
 impartial  tribunals.

 There  is  a  suggestion  here  that  a
 single-man  tribunal  will  do  the  trick.
 But  I  do  not  believe  in  it.  I  say  it  is
 no  remedy  to  allow  a  single  man’s  tri-
 bunal  to  carry  on.  Sometimes  there
 were  tribunals  where  an  independent
 opinion  was  expressed  by  members  of
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 the  tribunal  notwithstanding  the  fact
 that  the  Chairman  of  the  tribunal  did
 not  like  the  opinion.  One  aspect  of
 the  corrupt  practices  has  not  been
 moulded  properly  in  this  amendment
 which  is  being  suggested  herein,  on
 the  contrary  I  find  that  what  is  being
 done  will  wipe  out  what  little  help
 an  independent  or  a  candidate  not  be-
 longing  to  the  Congress  Party  could
 get.  In  giving  the  reason  for  the
 amendment  suggested  in  clause  60,  a
 very  peculiar  logic  has  been  followed
 by  the  Ministry  and  the  logic  is  this.

 An  Hon.  Member:  They  are  not  list-
 ening.

 Shri  U.  M.  Trivedi:  Let  them  not
 listen;  I  am  addressing  the  Chair.  If
 the  Central  Government  is  not  bound
 down  and  is’  given  powers  to  name
 anybody,  to  remove  any  disqualifica-
 tions  from  his  exercising  his  powers
 as  a  Government  servant,  why  should
 the  same  power  be  not  vested  in  the
 State  Government?  They  fail  to  rea-
 lise  this  thing  that  so  far  as  the  Cent-
 ral  Government  is  concerned,  it  has
 got  very  few  departments  where  peo-
 ple  come  into  direct  contact  with  the
 public.  The  explanation  given  here
 says:

 “For  the  purposes  of  this  clause
 8  person  serving  under  the  Gov-
 ernment  of  any  State  shall  include
 a  patwari,  chaukidar,  dafedar,
 gaildar,  shanbagh,  karnam,  talati,
 talari,  patil,  village  munsif,  vil-
 lage  headman  or  any  other  vil-
 lage  officer  by  whatever  name  he
 is  called,  employed  in  that  State
 whether  office  he  holds  is  a  whole-
 time  office  or  not  but  shall  not
 include  any  person  who  has  been
 declared  by  the  State  Govern-
 ment  to  be  a  person  to  whole  the
 provisions  of  this  clause  shall  not
 app!  ~
 An  Hon.  Member:  The  lights  are

 off;  there  is  a  black-out.
 Shri  U.  M.  Trivedi:  They  are  off  for

 six  or  seven  years;  since  i947  they
 went  off.

 Shri  T.  N.  Singh  (Banaras  Distt—
 East):  When  the  British  left:  is  that
 and
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 Shri  U.  M.  Trivedi:  When  you  came
 in—not  when  the  British  left.  It  is
 with  this  unholy  desire  on  the  part
 of  the  Government  that  this  present
 amendment  is  being  shunted  in.  The
 desire  is  to  remove  the  disqualification
 and  pave  the  way  for  the  patwaris,
 the  omnipotent  patwaris,  chaukidars,
 dafedars,  karnams  and  all  these  peo-
 ple.  Who  are  they?  They  control
 the  whole  group  in  the  village.  A
 patwari  controls  the  village.  He  con-
 trols  them;  he  takes  them  like  sheep
 —the  poor  peasants—to  the  polling
 booth  and  asks  them  to  vote  like  this.
 It  is  these  people  whom  they  want
 to  exempt  so  that  they  may  exercise
 their  powers  of  intimidation  and  in-
 fluence  over  the  poor  peasants.  this
 is  entirely  uncalled  for.  There  is  no
 provision  to  make  it  ipso  facto  dis-
 qualification  for  any  candidate  who
 goes  the  extent  of  enlisting  the  sup-
 port  of  a  Government  official.  So
 much  mischief  had  happened,  in  an
 election  about  the  help  by  Govern-
 ment  servants  that  the  tribunal  had
 to  criticize.  It  is  reported  in  the
 Government  of  India  Gazette  of  l0th
 of  February  1954.  That  is  a  case  of
 election  petition  No.  28]  of  ‘1952.

 An  Hon.  Member:  Who  are  the
 parties?

 Shri  पा.  M.  Trivedi:  The  parties  are:
 the  Congress  Party  on  the  one  side—
 I  do  not  want  to  name  anybody  be-
 cause  some  Ministers  are  concerned—
 and  a  small  merchant  on  the  other
 side.

 Shri  Dhulekar  (Jhansi
 South):  Small  merchant?

 Shri  U.  M.  Trivedi:  I  will  give  the
 names  if  you  like.  Mr.  Rikhab  Das
 was  on  the  one  side  and  as  against
 him  were  the  then  Minister  Shri  Tika
 Ram  Paliwal  and  also  the  Deputy
 Minister,  Shri  Raj  Bahadur.  You
 wanted  names  and  I  have  given  them.

 The  finding  is  this.  Shiv  Kumar,  a
 Government  servant,  took  part  in  it.
 I  shall  read:

 “My  finding,  therefore,  is  that
 Shiv  Kumar  did  take  part  in  a
 meeting  organised  by  the  Cong-

 Distt.—
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 ress  and  addressed  by  Shri  Tika
 Ram  Paliwal  at  Hindaun  in  con-
 nection  with  the  General  Elections,
 inasmuch  as  he  recited  a  poem  in
 favour  of  the  Congress  and  made
 a  forecast  in  favour  of  the  Cong-
 ress.”
 That  was  the  finding  of  the  Court.

 And  yet  what  was  the  result?  They
 say  that  it  does  not  materially  affect
 the  election  result  although  a  Gov-
 ernment  servant  was  called  in  for
 supporting.  Another  finding  was
 about  one  Ram  Sahai  who  denied
 everything.  It  is  the  finding  of  the
 tribunal;  it  says:

 “Ram  Sahai  had  been  canvas-
 sing  on  behalf  of  the  Congress
 candidates  and  that  complaint  to
 that  effect  was  made  at  the  time
 by  the  petitioner's  agents.”
 They  have  held  it  but  they  say  that

 still  it  has  not  materially  affected  the
 result  of  the  election.  What  further
 did  they  do?

 One  sub-divisional  officer  and  one
 sub-inspector  of  police  took  it  into
 their  heads  to  arrest  every  worker  of
 the  Jan  Sangh  Party  when  it  stood
 against  the  Congress  Party.  At  every
 polling  booth  where  election  was  to
 be  held  77  or  8  or  20  Jan  Sangh
 workers  were  arrested  under  section
 07  for  having  committed  breach  of
 section  144  and  on  this  the  tribunal
 has  said..

 An  Hon.  Member:  Did  they  incite
 communal  riots?

 Shri  U.  M.  Trivedi:  No.  Communa-
 lism  is  left  to  the  Congress  and  the
 Muslim.  League  in  this  country  and  to
 nobody  else.

 Mr.  Chairman:  The  hon.  Member's
 time  is  up.

 Shri  U.  M.  Trivedi:  I  will  request
 you  to  give  me  another  fifteen  minutes

 ‘because  I  am  representing  the  re-
 cognised  fourth  party  in  India.  I
 have  not  received  any  opportunity
 to  speak  on  this.

 Mr.  Chairman:  I  am  very  sorry;
 the  hon.  Member  cannot  get  75
 minutes  because  there  are  many  hon.
 Members  anxious  to  speak.  I  request
 him  to  finish  in  five  minutes.
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 Shri  U.  M.  Trivedi:  They  gave  cer-
 tain  findings  about  these  illegal  prac-
 tices.  The  Government  officers,  how-
 ever,  were  ultimately—both  of  them
 —promoted  from  the  ordinary  ranks
 —what  we  may  call  ordinary  tehsil-
 dars—and  one  became  immediately
 Secretary  to  the  Revenue  Board  by
 doing  all  these  tricks.  The  tribunal's
 finding  was  this:

 “From  the  above  considerations
 I  have  no  hesitation  in  finding
 that  there  was  no  sufficient  reason
 for  the  promulgation  of  the  pro-
 hibitory  order  under  section  144,
 against  meetings  and  processions,
 and  that  the  arrests  of  the  workers
 of  the  petitioner  on  the  ‘19th  and
 20th  were  quite  arbitrary,  illegal
 and  mala  fide.”
 Further,  a  Judge  of  the  High  Court

 was  also  sitting  on  this  very  Tribunal
 and  he  had  to  pass  very  strong  stric-
 tures  against  this  whole  action.  He
 said:

 “The  Sub-Divisional  Magistrate
 was  still  more  unjustified  in  keep-
 ing  the  arrested  persons  in  lock-
 up  till  2  noon  on  the  day  of  elec-
 tion.”
 For  an  offence  under  sections  144

 and  07  people  were  brought  and  put
 into  cells  and  they  were  not  released
 till  72  noon.

 What  3  am  asking  for  is  that  the
 Select  Committee  will  have  to  look
 into  this  affair  and  see  that  a  repeti-
 tion  of  these  things  will  not  take  place
 at  the  hands  of  those  who  are  in
 power.  This  provision  of  section  ‘127
 must  be  so  modified  as  to  give  relief
 to  those  persons  who  are  brave  and
 who  dare  to  stand  up  to  build  up  a
 healthy  opposition  for  the  healthy
 growth  of  democracy  in  this  country.
 The  Opposition  is  not  here  for  the
 sake  of  opposition  alone.  The  Oppo-
 sition  is  here  to  see  that  democracy
 in  this  country  should  work  in  a  de-
 mocratic  manner  and  not  in  an  auto-
 cratic  manner  and  no  Fascist  regime
 should  ever  be  established  in  our
 country.  In  a  democracy  Opposition
 is  essential  and  if  it  is  not  to  be  found
 we  will  be  letting  in  the  evil.  If  we
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 are  to  make  rules  whereby  we  allow
 government  servants  to  go  and  do
 canvassing  for  the  party  in  power  then
 it  will  not  be  a  proper  thing.  It  is
 that  very  particular  provision  of  the
 law  which  we  want  to  take  out.  It
 is  to  point  out  this  that  I  wanted  time
 to  speak.  Otherwise,  there  are  many
 other  things  about  which  I  want  to
 speak  on  these  Bills.

 Mr.  Chairman,  you  want  to  curtail
 my  time.  I  know  that  the  time  is
 very  precious.  Certain  aspects  of  the
 Election  Law  is  such  that  it  is  not
 only  section  127  which  should  be  look-
 ed  into,  but  the  question  of  symbols
 has  also  to  be  looked  into.  One  rule
 made  at  one  end  of  the  law  is  of  one
 type  and  circulars  issued  by  the  Elec-
 tion  Commission  are  of  a_  different
 type.  In  some  cases  people  are  al-
 lowed  to  go  in  with  the  slips  of  iden-
 tity  given  to  them  and  at  other  places
 immediately  the  people  go  in  with
 such  slips  objection  is  taken  that  this
 cannot  be  done.  In  such  cases  there
 is  no  way  to  get  out  of  the  difficulty.
 Here  I  will  just  give  you  one  instance
 because  I  get  reminded  of  it  to  show
 what  some  Presiding  Officers  actually
 do.  Once  a  head-master  of  a  school,
 one  Mr.  Ram  Sarup,  in  the  constituen-
 cy  in  which  a  candidate  was  living
 was  put  as  Presiding  Officer.  This
 Presiding  Officer  knew  that  the
 candidate  was  a  very  influential  man,
 yet  when  he  went  to  the  booth  to  pro-
 test  against  a  particular  action  of  the
 officer,  this  Presiding  Officer  said:  “T
 do  not  know  you.  You  get  out.  I
 won't  allow  you  to  enter."  His  agent
 was  there  and  he  said:  “This  is  my
 own  candidate.”  But,  still  the  Presi-
 ding  Officer  said:  “I  do  not  know  him;
 bring  somebody  to  identify.”  When
 the  agent  brought  two  lawyers  to
 identify,  the  Presiding  Officer  said:  “I
 do  not  know  these  lawyers.  Ask
 somebody  else  to  identify  the  identi-
 fiers”.  Afterwards  the  court  held  that
 this  was  all  high-handedness  on  the
 part  of  this  man.  How  to  establish  the
 identity  in  such  cases?  The  law  must
 be  so  codified  that  such  malpractices
 on  the  part  of  government  servants
 should  be  put  a  stop  to.
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 There  are  other  things  to  which  re-
 ference  has  been  made.  I  know  that
 some  aspects  of  the  law  are  good;  but
 then  the  whole  thing  must  be  put  to-
 gether.  It  must  be  now  put  in  a  jux-
 taposition.  I  am  pointing  this  out  so
 that  all  aspects  of  the  law  may  be
 looked  into  and  the  Select  Committee
 should  be  asked—even  though  I  have
 not  moved  any  amendment—not  only
 to  report  on  these  two  Bills  but  to
 consolidate  and  codify—they  need  not
 submit  their  report  by  the  30th  of
 November,  let  them  submit  their  re-
 port  by  the  I5th  of  July  next  year,
 I  do  not  mind—but  they  should  look
 into  the  whole  aspect  of  this  law  and
 codify  and  consolidate  the  law  with
 all  the  evidence  that  they  have  in
 their  power.

 Shri  Nand  Lal  Sharma  (Sikar):
 नामों$  तु  रामाय  सलक्ष्मणाय  दैव्य  चौथे  जनन
 कात्मजाय  'तमाम  वस्तु  कद्देग्द्र  यमानिलेम्यो
 नमो$  वस्तु  चन्द्रातकर्मेंरदृग सौम्य  :  ॥।

 धर्म चऋ  प्रवर्तताय  यत्र  राजा  प्रवतर्ते  |

 लुसाका:  प्रविलोयन्तें  प्रजा  तत्र  प्रीति  ॥

 When  the  Government  is  acting  on
 the  wheel  of  Dharma,  the  weak  are
 bound  to  vanish  and  the  people  are
 bound  to  be  prosperous  and  happy.

 I  welcome  this  present  attempt  of
 the  hon.  Minister  of  Legal  Affairs  to
 amend  the  Representation  of  the
 People  Act  of  950  and  the  Act  of
 95l.  While  agreeing  with  the  gene-
 ral  principles  enunciated  in  the
 Statement  of  Objects  and  Reasons
 and  in  his  speech  I  have  to  make  a
 few  observations  with  regard  to  cer-
 tain  difficulties  that  we  experienced
 actually  in  the  previous  elections.

 At  the  outset  I  would  like  to  lend
 my  support  to  the  amendment  moved
 by  Shri  N.  C.  Chatterjee  and  Pandit
 Thakur  Das  Bhargava  and  I  believe
 that  the  Select  Committee  should  be
 authorised  to  go  into  many  other
 matters  that  are  not  included  within
 these  two  Bills.

 The  first  thing  that  is  essential  is
 that  after  introduction  of  free  and
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 adult  franchise  I  feel  it  is  high  time
 that  we  should  also  shake  off  the  in-
 fluence  of  western  methods  of  elec-
 tioneering.  It  is  surely  against  the
 ideals  of  Indian  culture  that  a  man
 should  go  about  from  village  to  vil-
 lage,  from  place  to  place,  and  from
 door  to  door  propagating  his  impor-
 tance  as  a  public  man  and  advocat-
 ing  his  cause  for  being  elected  to  the
 Central,  State  or  local  legislature  or
 some  other  body.  I  feel  that  it  is  the
 people  who  should  feel  the  impor-
 tance  and  necessity  of  a  particular
 person  who  is  considered  in  for  such
 office,  The  candidate  should  rather
 make  it  a  point  not  to  move  about  in
 his  constituency  except  where  the
 People  might  be  anxious  to  see  him  or
 to  know  his  views.  I  learn  that  dur-
 ing  the  last  elections  our  Leader  of
 the  House  and  Prime  Minister,  Shri
 Jawaharlal  Nehru  had  declared  his
 intention  not  to  visit  his  constituency
 and  I  feel  that  this  should  be  a  gene-
 ral  rule  to  be  practised  by  other  can-
 didates  as  well.

 The  other  point  worth  considera-
 tion  is  about  the  electoral  rolls.  I
 agree  with  the  hon.  Minister  that  fresh
 electoral  rolls  need  not  be  prepared
 every  time  and  that  only  a  thorough
 revision  of  them  would  be  quite  suffi-
 cient.  But,  I  am  surprised  to  read  on
 page  2  of  the  first  Bill,  in  the  State-
 ment  of  Objects  and  Reasons:

 “Since  general  elections  to  the
 House  of  the  People  and  the
 State  Legislative  Assemblies
 (except  three)  are  due  in  the
 beginning  of  1957,  it  would  not

 ‘be  worth  while,  revising  the  elec-
 toral  rolls  for  the  existing
 parliamentary  and  assembly  con-
 stituencies  during  the  year  1956.
 The  Election  Commission  would
 in  that  year  be  preparing  the  rolls
 for  the  new  constituencies  as
 formed  by  the  Delimitation  Com-
 mission.”
 I,  therefore,  feel  that  this  will

 greatly  jeopardise  the  rights  of  so
 Many  voters  whose  names  are  not
 correctly  entered  in  the  previous
 electoral  rolls.  I  also  feel  that  there
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 are  so  many  discrepancies.  The  hon.
 Members  of  this  House—practically
 all  of  them—know  that  the  electoral
 rolls  contain  a  number  of  mistakes
 and  a  large  number  of  persons  could
 not  vote  on  account  of  one  or  the
 other  technical  irregularity  found
 therein.  A  large  number  of  ladies
 whose  names  were  not  there  but  who
 were  included  in  the  electoral  rolls
 as  “Mrs.  so  and  50"  were  also  pre-
 cluded  from  participating  in  the
 elections.  In  other  cases  the  discre-
 pancy  about  parentage  was  also  put
 as  a  bar  in  the  way  of  voting.  I  also
 know  a  number  of  cases  of  persons
 who  had  migrated  to  Pakistan,  but
 whose  relatives,  somehow  or  other,
 gave  their  names  and  the  votes  of
 those  people  who  had  already  given
 up  Indian  citizenship  were  being  exer-
 cised  by  other  persons.  In  view  of
 this,  I  feel  that  the  hon.  Minister  and
 the  Members  of  the  Select  Committee
 should  see  that  this  provision  is  still
 kept  and  the  revision  of  electoral  rolls
 is  completed  before  the  next  elec-
 tions  are  started.

 The  third  thing  that  I  intend  to
 emphasise  is  about  the  rejection  of
 nomination  papers.  I  can  well  ap-
 preciate  that  technical  objection
 should  not  be  given  much  weight.  It
 is  also  stated  in  the  Statement
 of  Objects  and  Reasons,  out  of  as
 many  as  338  election  petitions  as  many
 as  l6  contained  allegations  regarding
 improper  rejection  of  nomination
 papers.  I  do  not  think  I  need  go
 through  the  whole  passage,  but  I  feel
 that  a  large  number  of  election  peti-
 tions  which  go  to  disprove  the  elec-
 tions  that  have  already  been  success-
 ful,  for  only  a  technical  mistake  of
 a  returning  officer,  would  be  a  great
 injustice  to  the  candidate  himself.  I
 therefore  press  upon  the  hon.  Minis-
 ter  and  the  Members  of  the  Select
 Committee  to  pay  due  regard  to  this
 aspect  and  to  have  some  provision
 with  regard  to  the  intermediate  tri-
 bunal  or  some  measure  for  deciding
 the  election  petitions  before  the  ac-
 tual  polling  is  begun.

 Shrimati  Renu  Chakravartty  also
 mentioned  the  point  with  regard  to
 the  distance  of  polling  booths  from
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 the  residential  places  of  the  voters,
 especially  with  regard  to  the  ladies.
 When  it  is  a  distance  of  five  to  seven
 miles  from  their  residential  places,
 and  especially  when  we  see  that  the
 use  of  vehicles  by  the  candidate  is
 also  prohibited,  I  think  it  is  very
 hard  for  the  ladies  to  go  and  poll
 and  exercise  their  right  to  vote.  I
 therefore  request  the  hon.  Minis
 ter  to  see  that  the  polling  booths  are
 situated  at  convenient  distance
 from  the  residential  places  of  at  least
 the  ladies.

 Shri  B.  D.  Shastri  (Shahdol-Sidhi):
 Mobile  stations.

 Shri  Nand  Lal  Sharma:  Yes.
 The  Minister  of  Legal  Affairs  (Shri

 Pataskar):  I  of  course  appreciate  the
 point  that  the  booths  should  not  be
 far  away  from  the  places  of  residence.
 But  I  may  point  out  for  the  informa-
 tion  of  the  hon.  Member  that  in  the
 last  elections  we  had  19,64,084  pol-
 ling  booths.

 Shri  Nand  Lal  Sharma:  But  the
 area  of  our  country  is  still  larger
 and  we  can  keep  the  polling  booths
 at  still  nearer  distances.

 Shri  Pataskar:  I  do  not  want  to  con-
 trovert,  but  I  just  wanted  to  give  the
 information.

 Shri  Nand  Lal  Sharma:  Thanks.
 Another  point  that  I  want  to  make
 is  with  regard  to  the  ballot  boxes.
 We  know  from  practical  experience
 that  the  ballot  boxes  have  been
 tampered  with  in  a  number  of  cases;
 they  could  be  opened  and  the  ballot
 papers  could  be  taken  out;  the  ballot
 papers  could  either  be  transferred  or
 thrown  out.

 Shri  U.  M.  Trivedi:  Ballot  boxes
 were  also  altered.

 Shri  Nand  Lal  Sharma:  I  there-
 fore  say  that  even  the  Presiding  Offi-
 cers  are  helpless  a  number  of  times.
 I  am  not  looking  at  this  Bill  from
 a  particular  party  point  of  view.
 What  I  feel  is  that  this  is  the  right
 of  the  people,  and  this  should  not  be
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 tampered  with  by  any  interested
 person,  whether  he  is  op  the  Gov-
 ernment  side  or  on  the  side  of  some
 party  in  power.  I  know  that  the  help-
 lessness  of  presiding  officers  was
 mostly  due  to  the  influence  of  the
 executive  and  the  influence  of  the
 party  in  power  over  the  members  of
 the  executive,  because  those  poor
 officers  also  could  see  that  their
 chances  of  service  depended  upon  all
 those  people  who  might  come  into
 power.  We  talk  of  very  high  morals
 but  we  have  not  been  able  to  intro-
 duce  real  democracy.  If  my  present
 Congress  friends,  after  the  death  of
 our  revered  Mahatmaji,  could  not
 see  that  Ram  Rajya  is  possible  in
 India  while  Mahatmaji  could  agree
 to  the  term  Ram  Rajya,  in  this  sac-
 red  land  of  ours,  they  could  at  least
 give  up  the  methods  of  western  elec-
 tioneering.  They  should  not  simply
 telk  that  they  are  going  to  rise  to
 such  high  levels.  They  do  not  care
 for  Opposition  parties.  I  think  Op-
 Position  parties  should  count  and
 sincere  opposition  should  always  be
 welcomed.  In  that  case,  I  think  that
 the  Opposition  parties  should  be
 given  a  free  and  equal  chance  of  rep-
 presenting  themselves.  I  am  sure  that
 aecording  to  our  national  culture,
 the  ideal  of  self-praise,  झात्मक्लाघा  is
 worse  than  self-suicide.  शाम  हत्या,

 I  feel  that  our  people  should  not  move
 about  from  place  to  place  advocating
 their  own  cause  and  their  own  quali-
 ties.  Rather,  it  should  be  party  ideals
 and  the  party  programmes  that  should
 weigh  with  the  voters.  I  feel  that
 where  the  oddess  of  wealth  has  her
 own  boons,  the  God  of  the  State  of
 Bacchus  has  much  more  intoxicating
 influence  over  the,  people  and  we
 should  try  to  save  the  public  as  much
 as  possible  from  that  influence.

 श्री  आर०  एस०  तिवारी  (छतरपुर-
 दतिया-टीकमगढ़)  :  माननीय  विधि  मंत्री
 जी  ने  जो  दो  जन  प्रतिनिधित्व  विधेयक  इस
 संसद  के  सम्मुख  उपस्थित  किये  हें  में  उनका
 समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  लुभा  हूं  ।
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 चुनाव  होने  के  बाद  हम  सब  संसद्‌
 सदस्यों  को  यह  भली  भांति  मालूम  हो  गया
 कि  इस  कानून  में  किस  किस  धारा  को  रखना
 चाहिये  कौर  किस  किस  घारा  को  निकाल
 देना  चाहिए  |  बहुत  से  संसद्‌  सदस्य  जो
 दो  दो  बार  चुनाव  लड़कर  यहां  आये  हैं  उनको
 इस  चुनाव  विधय  का  ज्यादा  अनुभव  है  ।  उनकी
 राय  का  इस  सम्बन्ध  में  विशेष  महत्व  है  ।
 ताकि  भविष्य  के  लिये  एक  सुन्दर  झर  सही
 विधेयक  बनाया  जिसके  इस  सभा  में  लाने
 का  इतना  ही  प्रयोजन  है  ।  लेकिन
 इस  ग्र वसर  का  उपयोग  हमारे  विरोधी

 सदस्यों  ने  इन  विधेयकों  को  उत्तम  बानान
 में  न  करके  कांग्रेस  पार्टी  पर  आरोप  लगाने
 में  किया  ।  यह  ग्र वसर  आरोप  लगाने  के
 लिये  नहीं  था  बल्कि  इसलिये  था  कि  हम  देखें
 कि  इन  विधेयकों  में  कोन  कौन  सी  धारायें
 उचित  कौर  समयानुसार  हैं  और  कौनसी
 घाराशों  का  होना  आवश्यक  है  ।  इसे
 विषय  पर  विचार  करने  के!  लिये  इन  विधेयकों
 को  सभा  के  सामने  उपस्थित  किया  गया  है  tr
 इसलिये  इसी  विषय  पर  विचार  होना  चाहिये
 था  न  कि  किसी  पार्टी  पर  लांछन  लगाने  में
 झर  दोषारोपण  करने  में  इस  ग्र वसर  का
 उपयोग  करना  था  ।

 यह  जो  दो  संशोधित  विधेयक  प्रवर
 समिति  के  सुपुर्दे  किये  जाने  हूँ,  उन  में  बहुत
 सी  धारायें  ऐसी  हैं  कि  जो  हमारे  माननीय
 विधि  प्रंत्री  जो  ने  संशोधित  करके  उपस्थित
 कर  दी  हैं  और  जिसके  लिये  कि  में  उन्हें
 धन्यवाद  देता  हूं  लेकिन  बहुत  सी  प्राववयक
 चोटें  इस  में  ब  भी  रह  गई  हैं  कि  जो  प्रवर
 समिति  के  द्वारा  हो  दुरुस्त  हो  कर  प्रगति
 सेशन  में  लाई  जायेंगी  ।  जैसे  मनोनयन
 पत्र  के  रिजेक्ट  होने  पर  शोधन  पोल  हो,
 समथक  की  आवश्यकता  नहीं  है,  मतदाता
 सूचियां  सही  होता  चाहियें  1

 में  इस  विषय  में  अपने  कुछ  विचार
 माननोय  विधि  मंत्री  के  सम्मुख  उन  धाराओं
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 के  विषय  में  रखना  चाहता  हूं  जो  कि  में
 उचित  समझता  हूं  ।  जिससे  मुझे  अपने
 प्रदेश  के  चुनाव  से  झ्रनुमव  हुआ  है  1  मेरे
 साथियों  पर  ही  इसका  प्रभाव  पड़ा  |

 घारा  १७  में  मनोनयन  पत्र  भरे  जाते
 हैं  और  आपत्ति  करने  ग्रीवा  किसी  कारण
 से  खारिज  हो  जाते  हैं  फिर  अन्त  में  अपील
 द्वारा  सही  भान  लिये  जाते  हैं  ।  तो  जब  तक

 यह  सारा  चुनाव  हो  जाता  है  बह  खारा  का
 सारा  चुनाव  रह  कर  दिया  जाता  है,  थोड़ी
 सी  गलती  से,  इसलिये  मेरा  यह  निवेदन  है  कि
 रिटरनिंग  अफ़सर  के  फ़ैसले  की  अरपिल  उसे
 बात  थोड़ा  समय  दे  कर  दो  या  चार  दिन  में
 तय  कर  दी  जाये  ताकि  सारे  चुनाव  का  खतरा
 कौर  सारे  चुनाव  की  परेशानी  लोगों  पर  न
 पड़े  |

 घारा  ४८  में  एक  ट्रिब्यूनल  से  झगर  कोई
 सज्जन  ग्र सन्तुष्ट  हो  जाते  हैं  और  यह  चाहते
 हैं  कि  दूसरे  ट्रिब्यूनल  में  हमारा  मामला  दे
 दिया  जाय  ताकि  न्याय  हो  सके  तो  उसको
 ऐसा  करने  को  सुविधा  दी  जाये  राज
 रिटेनिंग  अाफिसर  को  यह  ग्रधिकार  न  होने
 के  कारण  वह  फिर  उसी  द्विव्युनल  के  पास
 रह  जाता  है,  इसलिये  रह  अधिकार  इलेक्शन
 कमिशन  को  होना  चाहिये  कि  जब  एक
 ट्रिब्यूनल  के  खिलाफ  फर्जी  हो  तो  दूसरे
 ट्रिब्यूनल  में  बह  उसे  उपस्थित  कर  सके  |

 घारा  ६५  जिसमें  अझनहेंता  यानी  किस-
 क्वालिफिकेशन  का  जिक्र  आया  है,  उसके
 सम्बन्ध  में  कल  हमारे  साधनों  मेम्बर  को
 देशपांडे  ने  कहा  था  कि  एलेक्शन  कमिश्नर
 को  डिस्क्‍्वालिफ़िफेंशन  को  हटाने  का  रवि-
 कार  न  दिया  जाये  और  उन्होंने  यह  प्राधिकार
 दिये  जानें  का  विरोध  किया  थ्या,  मैं  उनसे
 प्रापक  द्वारा  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  अभी  हाल  म॑  विन्ध्य  प्रदेश  में  हमारो
 विधान  सभा  के  ८  सदस्य  पदच्युत  किये
 गये  थ,  चूंकि  एक  हो  दोषारोपण  यह  भा
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 [arto  एस०  तिवारी]
 कि  ज़मींदार  पोलिंग  एजेंट  रहा  है  इसलिये
 बे  डिसक्वालिफ़िकेशन  में  झा  गये,  उन  में
 जिन  दो  के  पास  पैसा  था  वह  तो  सुप्रीम  कोर्ट
 में  मुकदमा  लड़कर  जीत  गये  भर  मिनिस्टर
 बन  गये  लेकिन  बाकी  झादमी  जिन  के  पास

 पैसा  नहीं  था  बह  सुप्रीम  कोर्ट  तक  नहीं
 था  सके  और  राज  चह  पदच्युत  ही  नहीं
 बल्कि  मेम्बर  के  लिये  ६  साल  तक  के  लिये
 डिसक्वालिफाइड  हो  कर  पड़े  हुये  हैं  !  लेकिन
 इलज़ाम  कुछ  लोगों  पर  एक  ही  सा  था  कि
 जमींदारों  को  उन्होंने  पोलिंग  एजेंट  बनाया
 है,  कौर  चूंकि  यह  सरकारी  आदमी  हैं,  इस
 रास्ते  उनको  ६  साल  के  लिये  पदच्युत  किया
 मया  था  ।  इसलिये.  मेरा  निवेदन  है  कि  यह
 श्वबवय'  ध्यान  रखा  जाये  कि  भ्रमर  वह  झादमी
 डिस्पवालिफ़िकेशन  हटवाने  के  लिये  मुकदमा
 नहीं  लड़  सकते  हैं  तो  कम  से  कम  झपना
 प्रार्थना  पत्र  तो  एलेक्शन  कमिशन  में  दे  सकें
 ताकि  जिस  झूठे  अभियोग  पर  उनको  ६
 झाल  के  लिये  निकाला  गया  है,  उससे  वह
 मुक्त  हो  सकें,  इसलिये  यह  जो  १४०ए  का
 नया  सेक्शन  एक्ट  में  जोड़ा  जा  रहा  है  मैं
 उसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 धारा  ५४(२)  दस  प्रकार  है  :

 “(a)  If  the  number  of  candi-
 dates  qualified  to  be  chosen  to  fill
 the  reserved  seats  is  equal  to  the
 number  of  such  seats,  all  those
 candidates  shall  be  forthwith
 declared  to  be  elected  to  fill  the
 reserved  seats,  and  the  proce-
 dure  laid  down  in  section  53  shall
 be  followed  for  filling  the  remain-
 ing'  seat  or  seats.”

 इसके  अनुसार  जब  कोई  स्थान  ऐसा
 होता  है  कि  जहां  शड्यूल्ड  कास्ट  के  सदस्य
 तने  ही  होते  हैं  जितने  कि  सीट्स  होती  हैं
 तो  वहां  पर  उनके  चुनाव  की  कोई  जरूरत
 नहीं  पड़ती  और  वह  इलेक्शन  डिक्लेयर  कर
 दिये  जाते  हैं  7  बौर  उसका  दूसरा  कारण
 बह  हो  जाता  हैं  कि  जब  वह  डिक्लेयर  हो
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 जाता  है  और  उसके  साथ  जो  एक  दूसरा
 कैंडिडेट  खड़ा  हुआ  है,  उसके  खिलाफ़  कोई
 पेटीशन  दायर  हो  जाती  है  तो  उस  पेटीशन
 दायर  हो  जाने  के  कारण  वह  जो  दूसरा
 विरोधी  उसके  विरोध  में  पेटीशन  दायर  करता
 है  तो  उसको  घारा  ८५२  के  अनुसार  एलेक्शन
 पेटीशन  में  पेटीशन  को  एलेक्शन  में  नौमिनेट
 किये  हुये  उम्मीदवारों  को  विपक्षी  बनाना
 पड़ता  है  -  इसके  अनुसार  उन  शेड्यूल
 कास्ट  उम्मीदवारों  को  भी  बनाना  आवश्यक
 हो  जाता  है  कि  जिनका  निर्वाचन  धारा
 ५४  की  उपधारा  २  के  अनुसार  हो  गया

 था,  जिनको  कि  एलेक्शन  नहों  लड़ना  पड़ा
 था  और  वोट  नहीं  डाले  गये  थे  |  इस  तरह
 के  उम्मीदवारों  को  विपक्षी  बनाने  पर
 पेटिशन  की  जांच  स्वरक्षित  सीट  के  अतिरिक्त
 अन्य  सीट  के  निर्वाचन  में  विपक्षी  के  विरुद्ध
 घारा  १००  के  (१)  अनुसार  यदि  कोई
 आरोप,  रिश्वत,  दबाव  अथवा  अनुचित
 नॉमिनेशन  का  आरोप  सिद्ध  हो  जाता  है
 तो  सारा  निर्वाचन  रह  हो  जाता  है।  उन
 सारे  के  सारे  चुनें  हुये  प्रतिनिधियों  को  रिजेक्ट
 कर  दिया  जाता  है  और  जैसा  कि  हमारे
 यहां  शेड्यूल्ड  कास्ट  के  जो  लोग  थे  उनको
 बिना  अपराध  रिजेक्ट  हो  जाना  पड़ा  और
 बहू  पदच्युत  कर  दिये  गये  हैं  ।  इसलिये
 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  धारा  में  भी
 संशोधन  होता  चाहिये  |

 “82,  Parties  to  the  petition—A.
 petitioner  shall  join  as  respon-
 dents  to  his  petition  all  the  candi-
 dates  who  were  duly  nominated
 at  the  election  other  than  himself
 if  he  was  so  nominated.”

 इन  दोनों  धाराओं  और  घारा  १००
 की  उपधारा  १  में  भी  आपको  संशोधन  करना
 पड़ेगा  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इन
 संशोधनों  को  आप  स्वीकार  करें  और  प्रवर
 समिति  के  सम्मुख  उनको  भेजें  ।  इतना  ही
 कह  कर  के  में  इस  सारे  विधेयक  का  समर्थन
 करता  हूँ  ।
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 Shri  8.  L.  Saksena  (Gorakhpur
 Distt—North):  I  am  one  of  those  in
 this  House  who  have  come  through
 8  bye-election,  after  fighting  election
 petitions.  There  are  two  other  fri-
 ends  also  in  this  House  who  have  got
 that  experience.  I  wish  that  some  of
 those  Members  were  included  in  the
 Select  Committee.  If  they  were  in-
 cluded,  they  would  give  the  Select
 Committee  the  benefit  of  their  ex-
 perience  as  to  how  election  law  is
 actually  working.  Personally,  my
 original  election  in  which  I  was  dec-
 lared  defeated  was  fought  on  the
 28th  January  4952  and  I  came  back
 to  this  House  on  the  4th  March,  1955,
 after  fighting  another  bye-election
 after  three  years  and  two  months.

 There  has  been  in  this  House  a
 suggestion  that  there  should  be  a
 time-limit  fixed  for  the  decision  of
 these  election  petitions.  I  will  sug-
 gest  how  that  can  be  done.  I  know
 how  the  delay  occurred  in  my  case.
 It  took  full  22  days  for  the  count-
 ing.  This  is  something  extraordi-
 nary;  you  can  easily  reduce  this  to
 three  or  four  days.  It  took  25  days
 in  my  case.  I  say  that  at  the  most
 7  days’  time  should  be  allowed  for
 counting.  After  that,  45  days  were
 allowed  for  filing  the  accounts  and
 4  days  were  allowed  for  filing  the
 Petition.  Thus  my  election  petition
 could  be  filed  only  93  days  after
 the  election  day.  This  is  too  long  a
 time.  If  the  candidate  submits  his
 accounts  within  l4  days,  it  would  be
 better  both  for  the  candidate  as  well
 as  for  the  others.  If  the  period  is
 more,  there  will  be  opportunities  for
 faking  accounts  etc.  Therefore,  the
 time-limit  for  submitting  the  return
 of  electi  expenses  should  be  l4
 days  and  not  45  days.  This  would
 also  reduce  the  overall  time-limit.
 l  Pm.

 In  my  case  after  full  3  months  from
 the  date  of  filing  my  election  peti-
 a

 the  Chairman  of  the  Election
 ‘ibunal  was  appointed.  This  is  too

 long  a  time.  It  must  be  laid  down
 in  this  Bill  that  within  one  week  from
 the  date  of  filing  the  Election  peti-
 Uons  the  Chairman  of  the  Election
 Tribunal  should  be  appointed.
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 Why  should  they  take  so  much  time
 to  appoint  the  Chairman?  Then,  the
 Chairman  of  the  tribunal  publishes
 the  petition.  This  was  done  on  the
 6th  of  September,  that  is,  after  full
 l  month  and  l0  days.  I  do  not  see
 why  so  much  time  should  be  taken,
 The  Chairman  could  immediately
 send  it  for  publication.  I  suggest  that
 the  Election  Commission  itself  should
 gazette  the  petition  as  soon  as  it  rece-
 ives  the  petition.  This  will  give  notice
 to  the  candidates  that  a  petition  has
 been  filed.  On  the  22nd  of  September,
 they  nominated  the  two  other  Mem-
 bers  of  the  Tribunal.  Why  so  much
 delay?  One  week  would  have  been
 quite  sufficient  to  nominate  the  other
 two  members.  The  Chairman  was  al-
 ready  there.  After  that,  the  23rd  of
 October  was  fixed  as  the  first  date
 for  the  filing  of  the  written
 statement:  that  was  23rd  October.
 The  other  side  wanted  three.  weeks
 More  time  and  it  was  allowed.  This
 was  something  extraordinary.  The
 respondent  had  notice  of  the  petition
 as  soon  as  it  was  published  in  the
 Gazette  ie.  on  6.9.52  and  yet  three
 weeks  more  were  given.  My  feeling
 is  that  the  tribunals  try  to  prolong
 the  cases.  Unfortunately,  I  am  sorry
 to  say  this,  one  of  the  Members  is  a
 retired  Judge  and  he  gets  full  salary
 for  the  period  of  the  duration  of  the
 tribunal.  Otherwise,  he  will  get  only
 his  pension.  I  have  felt  that  they  try
 to  prolong  the  trial.  This  should  not
 be  done.  I  suggest  that  a  retired
 judge  should  not  be  in  the  tribunal.
 Two  serving  judges  and  one  advocate
 should  be  there.  That  is  the  best

 There  was  another  point  in  my
 ease.  After  the  petition  came  up  for
 hearing,  the  Judge  member  was
 transferred  to  Aligarh  from  Gorakh-
 pur.  He  had  to  come  to  Gorakhpur
 to  try  the  case.  The  rules  are  such
 that  if  a  person  travels  again  within
 0  days,  he  will  not  get  travelling
 allowances  for  the  journey  again.  So
 all  adjournments  of  the  Tribunal  were
 for  more  than  0  days.  That  again
 necessitated  delays  of  more  than  one
 month..  Amendments  should  be
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 made  to  see  that  things  are  done
 quickly.  Evidence  and  everything
 was  over  and  in  exactly  two  months
 and  judgment  could  have  been  deli-
 vered  on  5th  of  August,  1953.  But,
 the  opponent  went  to  the  High  Court
 and  filed  a  writ  petition  saying  that
 the  petition  should  be  dismissed  for
 non-joinder.  It  took  4  months  in  the
 High  Court  and  the  proceedings  were
 stayed.  Then,  he  went  to  the  Sup-
 reme  Court  and  that  took  two
 months  again.  After  the  judgement
 was  given,  full  26  months  after  the
 election,  he  came  to  the  Supreme
 Court  again  and  filed  an  appeal  and
 that  again  took  6  months.  Bye-election
 wag  actually  held  on  28th  of  February
 ie.  5  months  after  the  final  decision
 of  the  Supreme  Court  and  0  days
 after  the  publication  in  the  gazette.
 This  took  3  years  and  2  months.  It  is
 very  important  that  the  constituen-
 cies  should  be  throughout  represent-
 ed  by  their  representatives  in  the
 Parliament.  It  is  in  the  public  in-
 terests  that  top  priority  should  be
 given  by  all  courts,  trials  of  writ
 petitions  and  appeals  cannected  with
 election  cases.  Otherwise,  the  whole
 tribunal  is  paralysed;  Government
 have  to  pay  their  salary;  there  are
 unnecessary  expenses.  If  my  sug-
 gestions  are  accepted,  the  maximum
 time  will  be  4  months  and  within  4
 months  even  the  biggest  election
 eases  could  be  finished.  Six  months
 at  the  most  should  be  the  time-limit
 fixed  in  the  Bill  for  final  disposal  of
 Election  cases,

 I  have  got  another  suggestion  and
 that  is  in  regard  to  petitions  against
 Ministers  and  Chief  Ministers.  These
 are  high  dignitaries.  No  ordinary  tri-
 bunalsg  should  try  their  cases.  A  bench
 of  the  Supreme  Court  in  its  original
 jurisdiction  should  try  them.  Then
 alone  you  can  have  a  feeling  that  there
 is  a  fair  trial.  As  regards  the  electoral
 rolls,  |  was  surprised  to  see  that  near-
 ly  two  crores  of  voters  who  were  eli-
 gible  to  vote  in  the  last  elections  could
 not  exercise  their  vote.  The  date  by
 reference  to  which  the  rolls  were  pre-
 pared  was  Ist  March,  1950.  Elections
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 were  held  in  January  1952.  So  the
 minimum  age  of  those  who  voted  was
 23  years  and  not  2]  years,  All  the  peo-
 ple  between  the  ages  of  2l  and  23  on
 the  voting  day  ic.  the  lst
 January,  1952,  were  off  the
 rolls.  This  is  something
 extraordinary.  It  means  thet  more  than
 l  crore  of  voters  did  not  take  part  in
 the  elections,  I  therefore  suggest  that
 the  electoral  rolls  should  be  revised
 every  year  with  reference  to  Ist  of
 January  of  the  coming  year.  It  will
 take  6  or  8  months  to  prepare  the  rolls.
 A  person  who  is  20  years  old  on  Ist  of
 January  this  year  will  be  2]  on  the
 lst  of  January  of  the  next  year.  The
 rolls  will  thus  include  all  those  who
 will  be  2l]  years  on  let  January  956
 if  the  electoral  rolls  are  prepared  now
 this  year.  In  that  case,  the  rolls  will
 contain  the  names  of  all  those  who  are
 entitled  to  vote,  This  big  chunk  of  2
 crores  of  voters  who  should  have
 voted  should  not  be  excluded.  In  fact,
 the  express  provisions  of  the  Consti-
 tution  were  thus  violated.  I  hope  this
 matter  will  be  taken  into  considera-
 tion  and  the  rolls  will  be  prepared
 with  reference  to  Ist  January  of  next
 year,  They  will  be  always  fresh  and
 not  stale.

 Mr.  Chairman:  The  hon.  Member's
 time  is  up.  a4 ह

 Shri  s.  L.  Saksena:  I  request  I  may
 be  given  5  minutes  more,  If  some  time
 is  given  to  me,  I  ghall  give  some  more
 experiences  of  mine.

 I  will  then  suggest  that  the  Elec-
 tion  Commission  or  the  Election  office
 should  give  to  the  parties  concerned
 and  to  the  public  the  time  table  when
 these  rolls  are  revised.  We  do  not  know
 when  these  electoral  rolls  are  revised.
 If  we  know,  probably,  we  can  help
 much  more  to  give  full  publicity  about
 the  revision  and  we  can  help  to  get
 all  the  people  entitled  to  vote,  enroll-
 ed.  I  am  sorry  that  there  should  be
 a  provision  that  after  every  5  years
 there  will  be  a  delimitation  of  consti
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 tuencies,  9  suggest  that  the  delimita-
 tion  should  be  for  at  least  30  years.
 The  rule  is  fixed  that  a  constituency
 should  have  a  certain  population,  why
 change  the  constituency  every  5  years?
 Population  will  not  change  very  much;
 a  little  change  does  not  matter.  Every
 citizen  should  have  the  right  to  vote
 and  stand  as  a  candidate,  There  is  no
 reason  why  the  constituency  should  be
 changed  every  5  years.  9  suggest  that
 we  should  have  a  delimitation  once
 in  30  years.  The  Constitution  should
 be  amended  accordingly.

 I  am  opposed  to  this  election  by
 symbols.  This  is  something  extraordi-
 nary.  People  do  not  know  who  the
 candidate  is.  You  have  to  say  vote  for
 a  cow  or  an  elephant  and  so  on.  I
 think  the  other  method  of  having
 coloured  boxes  for  each  candidate  was
 better.  If  that  were  not  possible.  I
 suggest  that  you  should  not  give  sym-
 bols  to  only  4  or  5  parties.  They
 get  an  advantage.  This  enables  them
 to  begin  propaganda  much  earlier  than
 others.  I  suggest  that  every  party
 which  puts  forward  a  request  that  a
 symbol  should  be  given  to  it,  should
 be  given  one.  In  the  last  elections  for
 the  local  bodies  in  U.P.,  a  new  party
 the  U.D.F.  was  formed.  But,  they
 were  refused  a  symbol.  When  the
 elections  were  held,  they  won  40  out
 of  50  chairmanship  contests.  party
 that  puts  up  0  candidates  to  the
 Parliament  or  50  candidates  for  the
 local  legislatures  should  be  allotted
 8  symbol.

 I  agree  with  my  hon.  friend  ag  re-
 gards  increasing  the  number  of  polling
 booths.  One  thousand  voters  for  one
 booth  is  too  much.  It  is  not  possible
 to  get  the  votes  polled,  Five  hundred
 should  be  sufficient.  As  regards  com-
 Plaints  against  Ministers  canvassing,
 in  other  countries,  care-taker  Govern-
 ments  are  formed  and  then  elections
 are  held.  This  should  happen  here.

 Mr.  Chairman:  May  I  invite  the  at-
 tention  of  the  hon.  Member.  He  may
 Write  down  his  suggestions  and  send
 them  to  the  Minister,  There  are  50
 Many  other  intend  speakers.
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 Shri  s.  L.  Saksena:  I  shall  finish  in
 two  minutes.  In  the  bye-elections,  the
 Ministers  should  not  take  part.
 When  they  come  in  to  help  a  particular
 candidate,  the  entire  Government
 Machinery  also  comes  with  them.
 Much  has  already  been  said  about  re-
 ducing  the  election  expenses.  It  is
 ‘very  difficult  to  find  out  How  to  reduce
 or  how  to  limit  them.  I  would  like  te
 make  a  suggestion  about  the  motor
 cars,  A  large  amount  of  money  is  spent
 on  cars.  No  candidate  should  be  allow-
 ed  to  use  more  than  two  cars  for  a
 parliamentary  election  or  ome  car  for
 the  Assembly.  If  a  candidate  stands  for
 the  Parliament  he  will  naturally  set
 up  5  candidates  for  the  Assembly  and
 so  he  will  actually  have  7  cars.
 If  you  limit  the  number  of  motor
 cars  that  a  candidate  can  use,  I  think
 we  will  be  able  to  reduce  the  expendi-
 ture.

 I  support  the  suggestion  of  my  hon.
 friend  Shri  Kamath  that  district
 judges  should  scrutinise  ‘the  nomina-
 tion  papers  and  count  the  votes.  They
 should  take  custody  of  the  ballot
 boxes  after  election.  If  they  do  it,
 there  will  be  much  less  suspicion  and
 there  will  be  much  more  confidence  in
 the  elections,  There  has  been  a  lot  of
 complaint  about  temporary  with  the
 ballot  boxes.  I  suggest  that  they  should
 be  wrapped  in  cloth  and  sealed  and
 should  be  allowed  to  be  guarded  by
 the  volunteers  of  all  the  candidates  86
 long  as  they  are  there.  I  hope  all  these
 suggestions  will  be  taken  into  consi-
 deration.

 सरदार  ए०  एस०  सहगल  (बिलासपुर):
 गत  चुनाव  के  अनुभव  को  देख  कर  भौर  जो

 जो  दिक्कतें  हमारे  उम्मीदवारों  भौर  सरकार
 को  भाई  हैं  उनको  देखते  हुये  हाउस  के  सामने

 यह  दो  विधेयक,  बदलने  ३७,  १९५५  का

 कौर  बिल  नं०  रे८,  १९५४५  का,  पेश  किये

 गये हैं  7  यह  दोनों  बिल एक  सेलेक्ट  कमेटी
 के  पास  जा  रहें  हैं  ।
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 [सरदार  ए०  एस०  सहगल]
 बिल  नं०  देश  में  जो  स्टेटमेंट  आफ

 प्रोजेक्ट्स  एण्ड  रोजर्स  हैं  उसको  देखने
 से  पता  चलता  है  कि  जो  इलाज  १२  में  ३०
 दिन  की  मियाद  रक्खी  गईं  है  उसके  सम्बन्ध
 में  सरकार  चाहती  है  कि  कोई  भी  उम्मीद-
 वार  जिसने  अपना  नॉमिनेशन  पेपर  दाखिल
 किया  है  वह  उस  तारीख  के  भीतर  जो  कि
 बोलिंग  के  लिये  रखा  गया  है  फिट  इन  कर
 ले।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  चोट  जो  रक्खी
 जा  रही  है  वह  वाजिब  नहीं  होगी  ।  ऐसी
 परिस्थिति  में  यह  जरूरी  है  कि  जो  वर्तमान
 खल  हमारे  यहां  हैं  उसी  को  रखा  जाय  |
 प्रखर  ऐसा  किया  गया  तो  में  समझता  हूं
 कि  यह  ज्यादा  बेहतर  होगा  ।  दफा  ४!  में
 यह  भी  कहा  है  कि  जो  'उम्मीदवार
 चुनाव  के  लिये  खड़े  होते  हैं  उनको  कुछ  खानों
 की  प्रति  करनी  पड़ती  है  खर्चे  के  बारे  में  चाहे
 वे  कामयाब  हों  या  न  हों  ।  यह  जो  खोज
 थो  वह  बहुत  अच्छी  चीज़  नहीं  थी  ।  मेरे
 खयाल  में  यह  एक  अच्छी  बात  होगी  अगर
 एक  झ्रादमी  जो  चुनाव  में  कामयाब  होता  है
 शौर  जितना  वह  खर्चा  करता  है  वह  उसको
 बताना  चाहिये  लेकिन  जो  दूसरे  उम्मीदवार
 हैं  और  जो  कामयाब  नहीं  होते  हैं  उनके  लिये
 यह  जरूरी  नहीं  होना  चाहिये  कि  वह  उन
 खानों  की  पूति  करे  और  उनको  कोई  खर्चे
 के  एकाउंट  नहीं  देने  चाहिये  t

 सब  से  बड़ी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता
 हूं  वह  यह  है  कि  जो  सिलेक्ट  कमेटी  हमने
 बनाई  है  कौर  जिसके  सुपुर्द  हम  इन  बिलों
 को  करने  जा  रहे  हैं,  उसको  यह  हक
 हासिल  होना  चाहिये  कि  वह  और  जितनी
 भी  बातें  उसके  सामने  आयें  उन  पर  विचार
 करे  न  कि  वह  इन  दो  बिलों  तक  अपने  विचारों
 को  सीमित  रखें  ।  प्रखर  यह  कहा  जायें  कि
 सिलेक्ट  कमेटी  केवल  उन्हीं  क्लासिक  पर
 बहस  कर  सकती  है  गौर  उन्हीं  पर  विचार
 कर  सकती  हैँ  जो  कि  इन  दो  बिलों  में
 दर्ज  हैं  और  जिनके  ज़रिये  हम  कुछ  तरमोमें
 करने  जा  रहे  हैं  तो  यह  मेरे  विचार  में  ठीक

 23  SEPTEMBER  955  Representation  of  749९0 the  People  (Second
 Amendment)  Bill

 बात  न  होगी  |  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  सिलेक्ट
 कमेटी  के  हाथ  नहीं  बांघ  दिये  जाने  चाहियें
 झर  उसको  ग्रन्थकार  होना  चाहिये  कि
 वह  दूसरी  बातों  पर  भी  गौर  कर  सके  जो
 उसके  सामने  जायें  1  इसलिये,  सभा नेत्री
 महोदया,  मेरी  आपसे  प्रार्थना  है  कि  सिलेक्ट
 कमेटी  को  इन्स्ट्रक्शन  होनी  चाहिये  कि  वह
 तरमीम  जो  दूसरी  बातों  पर  भी,  जो  उसके
 सामने  जायें,  गौर  करे  ।

 ग्रभी  यहां  पर  ज़िक्र  हुआ  कि  जो  उप-
 चुनाव  होते  हैं  उन  में  बहुत  ज्यादा  दिक्कत
 होती  है  |  सभा नेत्री  महोदया,  जो  उप-

 चू  नाव  होते  हैं  और  उन  में  जो  दिक्‍कतें  पेश
 जाती  हैं  वह  तो  सब  के  लिये  समान  होती

 हैं  और  इससे  डरने  की  कोई  बात  नहीं  ।
 हमारे  देश  में  बहुत  से  उपचुनाव  हुये  हैं  गौर
 हमारे  मित्र  कामत  जी  भी  इसे  तरह  के  एक
 उपचुनाव  में  जोत  कर  आये  हैं  1  तो  मेरा
 विचार  है  कि  इन  से  डरने  को  आवश्यकता
 नहीं  है।  हमें  याद  रखना  चाहिये  कि  उप-
 चुनाव  में  भी  यदि  हमारी  पार्टी  अच्छी  है
 हम  ईमानदार  हैं,  हम  अच्छे  काम  करते  हैँ
 तो  लोग  हमें  ही  वोट  देंगे  और  हम  जीतेंगे
 शौर  जो  हमारे  विपक्ष  में  खड़ा  हुआ  है  वह
 यकीनी  तौर  पर  हार  जायेगा  ।  मैं  आपको
 मध्य  प्रदेश  में  जो  दो  उपचुनाव  हुये  हैं  उनके
 बारे  में  थोड़ा  सा  बताना  चाहता  हूं  i  यह

 दो  उपचुनाव  चापा  और  जांजगोर  कंस्टिट्युएंसी
 जो  कि  बिलासपुर  डिस्ट्रिक्ट  में  है,  में  हुये
 हैं  1  वहां  पर  जो  द्विब्युनल  मुकरंर  किया
 गया  था  उस  वक्‍त  यह  देखन  की  कोशिश
 नहीं  को  गई  थी  कि  आया  उसके  मेम्बरों  में
 से  कोई  किसी  पार्टी  का  पक्षपाती  तो  नहीं
 है  ।  हमें  यह  जरूर  देखना  चाहिये  कि  क्‍या
 किसी  मेम्बर  का  झुकाव,  किसी  का  इस-
 क्रिमेशन  किसी  खास  पार्टी  की  उम्मीदवार
 की  तरफ  तो  नहीं  है  ।  मैं  यह  कहने  के  लिये
 तैयार  हूं  कि  इन  दो  उपचुनावों  के  बारे  में
 जो  टिब्यूनल  मकरर  किया  गया  था  उस  में
 कोई  एक  एसा  आदमी  था  जिसका  कि  झुकाव
 किसी  एक  खास  पार्टी  के  उम्मीदवार  को
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 तरफ  था।  मैं  जो  यह  चाहता  हूं  कि  जिन
 लोगों  को  ट्रिब्यूनल  का  मेम्बर  मुकरने  किया
 जाये  वे  ऐसे  लोग  होने  चाहियें  जो  कि  हाई
 कोर्ट  के  जज  हों  |  साथ  ही  जब  हमारे
 चुनाव  हो  जाते  हैं  उनके  बाद  जो  गिनने  का
 काम  हैं  वह  भी  जो  हाई  कोर्ट  के  जजिज  हैं
 या  डिस्ट्रिक्ट  जज  जो  हैं  उनके  हाथ  में  होना
 चाहिये  क्‍योंकि  यह  देखा  गया  है  कि  लोगों
 का  ज्यूडिशरी  पर  ज्यादा  कॉन्फिडेंस  है
 बनिस्बत  दूसरों  के  ।  यह  गिनती  का  काम
 भी  दूसरे  लोगों  के  हाथ  में  नहीं  होना  चाहिये
 क्योंकि  मैं  समझता  हूं  कि उन  पर  किसी  न
 किसी  तरह  कई  लोग  प्रभाव  डाल  ही  लेते
 हैं  या  वें  कसी  के  प्रभाव  के  नीचे  शा  ही
 जाते  हैं  क्योंकि  उनकी  रोटी  उनके  हाथ  में
 रहती  हैं  और  कई  बार  गलती  कर  देते  हैं  ।

 इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  हाई  कोर्ट
 के  अजीज़  को  ही  रखा  जाये  ।

 ब  जो  क्लास  २४  में  आपने  टाइम
 लिमिट  की  बात  को  उड़ाने  की  बात  कही  है,
 इसका  मैं  स्वागत  करता  हूं  !  इससे  कैंडिडेट्स
 को  बहुत  ज्यादा  सहूलियत  होगी  और  यह
 ज्यादा  मुफीद  बात  भी  होती

 इसके  बाद  में  एक  बात  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  जब  कोई  आदमी  जीत  जाता
 है  कौर  उसको  विजयी  घोषित  कर  दिया
 जाता  है,  वह  तब  तक  अपनी  जगह  संसद्‌  में
 या  विघान  सभा  में  नहीं  ले सकता  है,  जब  तक
 वहां  पर  जो  डिसकशन  होती  है  उसमें  भाग
 नहीं  ले  सकता  हैं  जब  तक  कि  उसका  नाम
 गजट  में  नोटिफाई  नहीं  कर  दिया  जाता  ।
 इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  जिस  समय  एक
 कैंडिडेट  को  विजयी  घोषित  कर  दिया  जाय
 उसके  फौरन  बाद  उसको  अधिकार  होना
 चाहिये  कि  वह  हराकर  डिसकशन  में  भाग
 ले  सके  झगर  यह  व्यवस्था  कर  दी  जाये
 तो  ज्यादा  बरच्छा  होगा  ।  जिस  दिन  एक
 भ्रामक  विजयी  घोषित  कर  दिया  जाये
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 उसी  दिन  उसको  यहां  पर  जाकर  बैठने  का
 अ्रधिकार  होना  चाहिये  ।

 इलेंकशन  एक्सपेंसिस  के  बारे  में  जैसे
 कि  मेँ  ने  पहले  कहा  है,  इसके  बारे  में  एक
 फार्म  है  प्रौढ़  उसमें  जो  खाने  हैं  व  सबको  भरने
 पड़ते  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  जो  आदमी
 विजयी  घोषित  किया  जाता  है  उससे  कोई
 रिटें  ही  न  मांगी  जाये  ।  मैं  मानता  हूं  कि
 जो  भी  आदमी  इलेक्शन  लड़ता  है  उसको
 खर्च  करना  ही  पड़ता  है।  अगर  इस  फार्म
 के  बजाय  इतना  ही  उसको  कहा  जाय  कि
 वह  बताये  कि  कितना  उसने  खर्चे  किया  है
 और  किस  किस  मद  में  खच  किया  हैं
 तो  ज्यादा  बेहतर  होगा  ।  जैस्प्र  कि  मैंने  पहले
 कहा  है  कि  जो  आदमी  कामयाब  नहीं  होता
 है  उसको  इलेक्शन  'मिटने  मरने  को  कोई
 ज़रूरत  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 अब  जो  इलेक् दान  पेटिशन  के  बारे  में
 वक्‍त  रखा  गया  है  क्लास  ४२  में  में  उसका
 स्वागत  करता  हूं  ।  इसमें  कहा  गया  है  कि
 किसी  को  भी  इलेक्शन  पेटीशन  को  दाखिल
 करने  के  लिये  दो  महीने  का  वक्‍त  होगा
 और  अगर  कोई  इतने  से  में  इलेक्शन  पेटीशन
 फाइल  नहीं  करता  है  तो  उसका  इलेक्शन
 पेटिशन  फाइल  करने  का  जो  राइट  है  वह
 जाता  रहेगा  ।  इसमें  ४५  दिन  के  अलावा
 जो  कि  कैंडिडेट  को  इलेक्शन  एक्सपेंस
 फाइल  करने  का  वक्‍त  दिया  गया  है,  उसके
 बाद  ty  दिन  तक  भी  वह  पेटीशन  फाइल
 कर  सकता  है  यह  एक  अच्छी  चीज़  है  ।
 ब  यह  जो  दो  महीने  का  भझर्सा  हो  जाता  है
 भौर  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  बहुत  अच्छी
 चीज़  है  t

 मैं  समझता  हूं  कि  इलेक्शन  किसान  को

 यह  अ्रधिकार  होना  चाहिये  कि  वह  जो
 दो  जजिज्ञ  एप्वाइंट  करे  वे  हाई  कोर्ट  के
 अजीज़  हों  ।  आपने  जो  क्लासिक  ४७  कौर
 uv  में  यह  कहा  है  कि  यह  दोनों  अजीज़

 डिस्ट्रिक्ट  अज़ीज़  हों  मैं  इसे  पसन्द  नहीं
 करता  हूं  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  डिस्ट्रिक्ट
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 [सरदार  To  एस०  सहगल]
 जज़िज्ञ  को  प्वाइंट  न  करके  हाई  कोर्ट  के
 जज़बी  को  एप्वाइंट  किया  जाये,  भोजन
 इन  में  किसी  पेटिशन  के  बारें, में  इख्तलाफ
 राय  हो  उसका  फैसला  सुप्रीम  कोर्ट  के  जज
 फो  करना  चाहिये  1  सभानेत्री  महोदया,
 #  यह  कहने  के  लिये  तैयार  हूं  कि  हमारे
 यहां जो  दूसरे  अजीज़  हैं  उनमें  लोगों  का
 'उतना  विश्वास  नहीं  है  जितना  कि  जूडी...
 बिल  पर  है।  इसलिये  यह  जरूरी
 है  कि  हम  हाई  कोर्ट  के  अज़ीज़  को  'प्वाईंट
 करें  जिस  पर  कि  लोगों  का  काफी  विश्वास  है

 तराशा  करता  हूं  जो  सुझाव  मैंने
 दिये  हैं  उत  पर  गौर  किया  जायेगा

 a  चल  सिंह  (जिला  आगरा-
 विचित्र)  :  यह  जो  चुनाव  का  विषय  है
 यह  काम  जनता  का  विषय  है  और  इसमें
 हर  भारतवासी  दिलचस्पी  लेता  है  1  पिछले
 चुनाव  जब  हुये उस  वक्‍त  तकरीबन  १७  करोड़
 लोगों  ने  वोट  दिये  थे।  जिस  तरीके  से  भर
 जिस  कामयाबी  के  साथ  चुनाव  किये  गये
 उसकी  प्रशंसा  दुनिया  भर  में  हुई  ।  अभी
 हमारे  कुछ  अपोजिशन  के  मेम्बरों  ने  उन
 आुनावों  के  बारे  में  तरह  तरह  की  बातें  कहीं
 लेकिन  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  कौन  दी  होल
 चुनाव  बहुत  शान्तिपूर्वक  हुये  और  अच्छे
 तरीके  से  हुये  ।  यहां  तक  कि  कुछ  देशों  ने

 - झपने  चुनाव  कराने  के  वास्ते  यहां  की  सरकार
 से  चुनाव  अधिकारी  मांगें,  जिन्होंने  बड़ी
 खूबी  के  साथ  चुनाव  कराये  ।

 इसकी  काफी  प्रशंसा  हुई  है  4  इस
 “विषय  में  में  दो  तीन  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।
 शझा धा  है  कि  मंत्री  महोदय  उन  पर  विचार
 करेंगे  ।

 जी  कामत  (होशंगाबाद)  :  क्‍या  आप
 शग  जानें  का  कष्ट  करेंगे  ?  सुनाई  नहीं
 दे  रहा  ।
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 सेठ  चल  सिह  :  पहली  बात  मैं  यह
 कहना  चाहता  हूं  जिस  वक्‍त  एलैक्ट्रल  रौल
 तैयार  किया  जाता  है,  तब  उसकी  अच्छी
 तरह  पब्लिसिटी  नहीं  की  जाती  है  2  जिस
 वक्‍त  क्लार्क  नाम  पूछने  के  लिये  घरों  पर  जाते
 हैं,  तो  लोग  नहीं  समझते  कि  ये  क्‍यों  आये
 हैं  सनौर  इसलिये  वे  अपना  नाम  नहीं  बताते  |
 इस  कारण  बहुत  से  नाम  छट  जाते  हैं  ।  मैंने
 आगरा  में  देखा  कि  'रोज  के  रिवाइज  होने
 के  वक्‍त  स्त्रियों  ने  अपने  नाम  नहीं  बताये
 कौर  इस  तरह  बहुत  सी  स्त्रियां  वोटर
 बनने  से  रह  गईं  ।  में  चाहता  हूं  कि  जब
 लिस्टें  रिवाइज  हों,  तो  इस  बात  की  खूब
 पब्लिसिटी  की  जाय  ताकि  जनता  को  मालूम
 हो  जाये  कि  लिस्टें  बनाने  का  काम  जारी
 है  और  हमको  अपने  अपने  नाम  दर्ज  करवा
 देने  चाहियें  ।  ऐसा  करने  से  लिस्टें  मुकम्मल
 हो  जायेंगी  |

 दूसरी  बात  मैं  इलैविन  एक्सपेंसेज  के
 बारे  में  कहना  चाहता  हूं।  एक  कैंडिडेट
 विधान  सभा  के  चुनाव  में  दस  हजार  से  तीस
 चालीस  हजार  तक  खर्च  कर  देता  है,  लेकिन
 कायदे  के  मुताबिक  उसको  विधान  सभा  शौर
 लोकसभा  में झाठ  हजार  और  २५  हजार  तक
 खर्च  करना  चाहिये  |  इसका  नतीजा  यह
 होता  है  कि  गलत  एक्सपेंस  लिखा  दिये
 जाते  हैं।  इसलिये  मैं  चाहूंगा  कि  इलैक्शन
 एक्सपेंसेज्  की  मह  निकाल  दी  जाय  और
 हर  एक  व्यक्ति  को  इस  बात  का  मौका
 दिया  जाय  कि  वह  जितना  चाहे  खर्च  करें
 लोग  खर्च  तो  अब  भी  करते
 हैं,  लेकिन  दिखाते  कम  हैं  शर
 "रिटन  में  गलत  दर्ज  कराते  हैं  ।  इसलिये
 इलेक्शन  एक्पेंसेज़  के  मह  को  निकाल  दिया

 जाय, तो  अच्छा  है  ।

 इलेक्शन  में  बहुत  से  लोग  करप्ट  प्रैविट्सिज़
 करते  हैं  ।  वे  ज़रूर  खत्म  होनी  चाहियें  ।
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 लोग  कई  प्रकार  के  नाजायज़  काम  करते  हैं
 और  रिश्वत  देते  हैं।  इस  वजह  से  इलेक्शन
 में  खराबा  पैदा  होती  है,  जो  कि  नहीं  होनी
 चाहिये  ;

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मंत्री  महोदय  से
 निवेदन  करूंगा  कि  वह  इन  बातों  पर  विचार
 करें,  अर्थात्‌  एलैक्ट्रल-रोल्ज़  बनाते  .वक्‍त  काफी
 पब्लिसिटी  की  जाये  और  इलैक्शन  एक्सपेंसेज़
 न  सबमिट  करन  पढ़ें  7  क

 सरवार  इक़बाल  सिह  (फाजिल्का-
 सिरसा)  :  सब  से  पहले  मैं  यह  कहना  चाहता
 हूँ  कि  पीपल्ज़  रिप्रेज़ेन्टेशन  एक्ट  के  नियम
 बहुत  सख्त  हैं  और  इस  तब्दीली  के  बाद  भी
 शायद  वे  सख्त  ही  रहेंगे  in  बहुत  कम  कैंडी-
 डेट्स  ऐसे  होते  हैं, जो  कि  वकील  हेते हैं
 या  इतने  पढ़ें  लिखें  होते  हैं  कि  इन  नियमों
 को  अच्छी  तरह  समझ  सके  ।

 पहली  बात  मैं  नामोनेशन्ज्ञ  के  बारे  में
 कहना  चाहता  हूं  i  बाज़  औकात  ऐसा  होता
 है  कि  नॉमिनेशन  के  वक्‍त  एक  आदमी
 दस्तख़त  करता  है  और  बरखिलाफ़  पार्टी
 उस  पर  ऐतराज़  कर  देती  है  कि  यह  उसके
 दस्तखत  नहीं  हैं  ।  तब  वह  ग्रदालत  में  जाता
 है  और  'रनिंग  आफ़िसर  के  सामने  दस्त-
 ख़त  करता  है,  लेकिन  रनिंग  आफ़िसर
 फिर  भी  उसके  नॉमिनेशन  को  रिजेक्ट  कर
 देता  है  और  कहता  है  कि  ये  दस्तखत  मिलते
 ही  नहीं  हैं  i  सदर  साहिबा,  आप  गौर  फर-
 माइये  कि  देहात  में  अनपढ़  लोग  बसते  हैं,
 उनके  दस्तख़त  कहां  तक  मिल  सकते  हैं  ?
 में  चाहता  हूं  कि  इस  एक्ट  में  यह  प्राचीन
 होना  चाहिये  कि  अगर  कोई  आदमी  रिटेनिंग
 प्राफ़िसर  के  सामने  यह  हलफिया  बयान  दे
 कि  यह  दस्तखत  मेरे  हैं,  तो  वह  दस्तखत
 उसी  के  तसव्वुर  किये  जाने  चाहियें  ।  देहा-
 तियों  ने  कभी  दस्तखत  किये  नहीं  होते  शौर
 फिर  पढ़ें-लिखे  झ्रादमो  भी  हर  वक्‍त  एक  से
 दस्तखत  नहीं  कर  सकते  कौर  उनके  दस्तखत
 भी  हमेशा  नहीं  मिलते,  तो  फिर  अनपढ़  ौर
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 कम  पढ़ें-लिखें  आदमियों  के  दस्तखत
 मिल  सकते  हैं  ?  इसलिये  दस  बिना  पर
 पेपर  रिजेक्ट  कर  देना  कि  दस्तखत  नहीं
 मिलते  हैं,  मैं  समझता  हूं  उनके  साथ  बड़ी
 बे-इन्साफ  होंती  है।  इसलिये  ऐसा  प्रोविजन
 होना  चाहिये  कि  भ्रमर  कोई  दास र्स  रिटेनिंग
 ग्राफ़िक्स  के  सामने  यह  हलफ़िया  बयान
 दे  दे  कि  मैं  ने  यह  दस्तखत  'प्रो पोकर  के  तौर
 पर  किये  हैं,  तो  उसको  मंजूर  कर  लेना
 चाहिये  1

 इसके  बाद  मैं  रिटने  आफ  इलेक् दान
 एक्सपेंस  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता
 हूं  यह  सब  से  कठिन  बात  हैं।  इसको  बहुत
 सादा  किया  गया  है,  लेकिन'  मैं  समझता  हूं
 कि  अभी  तक  वह  इतना  सादा  और  झा सान
 नहीं  हुआ  है,  जितना  कि  होना  चाहिये  t
 या  तो  आप  इस  किस्म  की  हिदायत  दें  कि
 ये  ये  चीजें  इन्क्लूड  होनी  चाहियें  भौर  ये  ये
 नहीं  होनी  चाहियें,  ताकि  कैं डोडे टं  अपनी
 रिटन  उसके  मुताबिक  बना  सके  ।  इस
 ऐक्ट  में  इतना  'वसीम  (खुला)  मैदान  रखा
 गया  है  कि  जिस  बात  को  कोई  जिस  ढंग  से
 सोचना  चाहें  सोच  सकता  है  ।  पिछले
 इलैक्शन्ज़  में  कितने  पेटीशन  हुये,  जिन  में
 रिटन  साफ  नामीनेशन  पेपर  के  बाद  अगर
 कोई  चीज़  दाती  है,  तो  वह  इलेक् यान  एक्स-
 पेंसिल  की  है  i  art  saat  सिम्पलीफाई
 करने  की  कोशिश  की  है  ।  लेकिन  मैं  जज
 करना  चाहता  हूं  कि  ख़ास  तौर  पर  स्टेट
 एसेम्बली  के  लिये  जो  कैंडिडेट्स  झायेंग
 वे  छोटे  छोटे  देहात से  आयेंगे  ।  मुमकिन
 है  कि  वे  इतने  पढ़ें-लिखे  न  हों  अर  जब  तक
 आप  उनके  लिये  कोई  ऐसा  रूल  नहीं  बनाते
 कि  यह  चीज़  इलेक्शन  एक्सपेंस  में
 शामिल  होनी  चाहिये  शौर  यह
 नहीं  होनी  चाहिये,  तब  तक  उन  लोगों
 की  मुश्किल  हल  नहीं  होगी  ।  आपने  यह
 तो  कह  दिया  कि  पार्टी  के  एक्सपेंस  शामिल
 नहीं  होंगे,  लेकिन  आप  जानते  हैं  कि  इलैक्शन
 पेटीशन  में  इसके  अलावा  कितनी  चीजों
 झाई  1  मद्रास  में  एक  पेटीशन  दायर  की
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 (सरदार  इकबाल  सिंह)
 गई  थी  कि  किसी  कैंडिडेट  ने  डेढ़  शाने  का
 इलेक्शन  एक्सपेंस  नहीं  दिखाया  ।
 इतनी  सख्ती  के  साथ  यह  कानून  लागू  किया
 जाता  है  1  मैं  समझता  हूं  कि  सिलेक्ट  कमेटी
 वजह  अलफ़ाज़  में  कहे  कि  ये  ये  चीज़ें  इलैक्शन
 एक्सपेंसिज़  में  करायेंगी  और  ये  ये  नहीं
 जायेंगी  ताकि  लोगों  को  रहनुमाई  मिले
 झर  उसी  के  मुताबिक  कैंडिडेट्स
 झपने  इलेक्शन  'एक्सपेंसिज  तैयार  करे।

 दफ़ा  १२३  और  १२४  में  कहा  गया  है
 कि  अगर  किसी  प्ले काई  या  समुद्र  पर  प्रिन्टर
 कौर  पब्लिशर  का नाम  न  हो,  तो  वह  इलैक्शन
 रह  हो  सकता  है,  क्‍योंकि  वह  एक  करप्ट
 प्रैक्टिस  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस
 देश  -में  कितने  ऐसे  इश्तिहार  निकलते  हैं
 जिन  में  प्रिन्टर  और  पब्लिशर  का  नाम
 होता  है  1  बाज़  औकात  ऐसा  भी  होता  है
 कि  किसी  वजह  से  किसी  इश्तहार  पर  प्रिन्टर
 शौर  पब्लिशर  का  नाम  रह  गया,  और
 इलैक्शन  पेटीशन  हुआ,  तो  वह  डिसक्वालि-
 भाई  भी  हो  सकता  है  |  इस  में  बहुत  डेगली
 कहा  गया  है  कि  प्ले कार्ड,  सर्कुलर  और
 पोस्टर  ।  कोई  भी  जानता  है  कि  कितने  ही
 सर्कुलर  होते  हैं,  जिन  को  पार्टियों,  संस्थाओं
 की  तरफ  से  अपने  कैंडिडेट्स  की  हिमायत

 'में  निकाला  जाता  है।  उस  बिना:
 पर  भी  इलेक्शन  पेटीशन  हो  सकती  है  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  आपको  यह  बात  वाजेह
 करनी  चाहिये  और  मेरे  ख्याल  में  प्रैस  का
 नाम  ही  काफी  समझा  जाना  चाहिये  ।

 झ्राखिर  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  यह  बहुत  बड़ा  देश  है  ।  इस  में  हजारों
 गांव  हैं  कौर  एक  बहुत  बड़ी  तादाद  में  पोलिंग
 स्टेशन  और  पोलिंग  बूट्स  बनते  हैं  बोट
 डालने  के  लिये  लोगों  को  एक  गांव  से  दूसरे
 गांव  जाना  पड़ता  है।  अभी  तक  यह  मुकरे
 किया  गया  है  कि  एक  हज़ार  आदमियों  के
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 लिये  एक  पोलिंग  स्टेशन  हों,  यानी  अगर
 किसी  देहात  में  पांच  सौ  आदमी हों  तो  उनको
 दूसरे  गांव  जाना  पड़ता  है।  इससे  लोगों  को

 बहुत  तकलीफ  होती  है  ।  सरकार  को  इस
 बात  का  फैसला  करना  चाहिये  कि  अगर
 किसी  गांव  में  पांच  सौ  के  करीब  वोट
 हों  और  पोलिंग  स्टेशन  तीन  मील  से  ज्यादा
 फ्रासले  पर  हों,  तो  उसी  गांव  में  एक  पोलिंग
 स्टेशन  बनाया  जाय  ।  जब  पोलिंग  स्टेशन्ज
 की  लिस्ट  छापी  जाती  है,  तो  कोई  ऐतराज
 नहीं  करता  है  |  लेकिन  लिस्ट  बनाने  वालों
 को  इस  बात  का  इल्म  नहीं  होता  है  कि  फलां
 गांव  कहां  पर  वाकया  है  और  दूसरे  गांव  की
 लोकेशन  क्या  है  ।  कैंडोडेट्स  जब  अपनों
 कांस्टिट्यूएंसी  के  सब  आदमियों  का  पता
 करते  हैं,  तब  उन्हे  पता  लगता  है  कि  बोट
 कहां  रहते  हैं  और  पोलिंग  स्टेशन  कहां
 पर  रखा  गया  है।  अगर  उस  वक्‍त  वें
 ऐतराज  करते  हैं,  तो  कहा  जाता  है  कि  हम
 मजबूर  हैं,  यह  तो  इजेक्शन  कमिशन  ही
 कर  सकता  है  1  इस  इन्तज़ाम  में  ज़रूरी
 कोई  तब्दीली  को  जानी  चाहिये  और  अगर
 रिटेनिंग  आफिसर  यह  समझे  कि  फ्रांस
 देहात  के  लोगों  को  दूसरे  गांव
 के  पोलिंग  स्टेशन  में  जा  कर  वोट  डालने  में
 वाकई  तकलीफ  होगी,  तो  इस  बात  का
 प्राचीन  होना  चाहिये  कि  वहां  पर  एक
 पोलिंग  स्टेशन  बनाया  जाय,  या  उसके  नजदीक
 ही  किसी  गांव  में  बनाया  जाय--उसकों
 ज्यादा  दूर  न  रखा  जाना  चाहिये  |

 Shri  J.B.  Mehta  (Jodhpur):  To  begin
 with,  I  should  like  to  stress  what  I
 consider  to  be  by  far  the  most  im-
 portant  matter,  while  we  are  consider-
 ing  the  reform  of  our  election  law
 and  procedure,  I  should  like  to  say
 that  I  strongly  share  the  views,—to
 which  expression  hag  already  been
 given  by  some  hon.  Members,—that
 the  hon,  Minister  of  Legal  Affairs  is
 guilty  of  a  serious  omission  in  so  far
 as  he  hag  failed  to  meet  the  wide
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 demand  in  this  country  that  in  all  res-
 pects  the  scrutiny  of  nomination
 should  be  finalised  before  the  eiections,
 We  know  by  our  experience  of  the  last
 elections  that  by  far  the  large  majority
 of  the  elections  which  were  set
 aside  on  the  ground  of  improper
 rejection  of  nomination  papers.  We
 also  know  the  great  deal  of  harass-
 ment  and  anxiety  to  candidates  and
 Public  inconvenience  and  expenditure
 involved  in  all  this,  As  hon.  Members
 are  aware,  the  Government  themselves
 laid  stress  on  this  aspect  of  the  matter
 when  they  brought  forward  to  the
 Representation  of  the  People  (Amend-
 ment)  Bill,  1953,  which  was  subse-
 quently  wi.hdrawn;  and  they  had
 proposed  some  concrete  measures  to
 achieve  the  object  in  view.  The  matter
 also  received  very  careful  considera-
 tion  at  the  hands  of  the  Select  Com-
 mittee  which  considered  that  Bill  and
 they  evolved  an  elaborate  procedure
 and  machinery  which  in  their  view
 was  capable  of  achieving  the  object.
 Tt  is  a  pity  that  this  aspect  of  the  mat-
 ter  has  been  entirely  ignored  in  these
 Bills,  It  is  also  a  pity  that  the  hon,
 Minister,  Shri  Pataskar,  has  not
 thought  fit  to  explain  why  he  has
 chosen  to  do  so.

 I  concede  that  the  question  is  not
 a  very  easy  one.  There  are  two  opini-
 ons,  one  holding  that  all  questions  re-
 lating  to  the  rejection  or  acceptance  of
 nominations  should  be  finalised  and
 are  capable  of  being  finalised  before
 the  polling;  and  there  is  another  view
 that  «his,  though  desirable,  is  not  pos-
 sible  without  prejudice  to  satisfactory
 and  proper  ‘adjudication,  for  the
 simple  reason  that  some  of  the  mat-
 ters  involved  are  complicated  and  do
 not  admit  of  being  disposed  of  within
 a  reasonable  time.  It  is  not  for  me  to
 dogmatise  as  to  which  view  is  correct.
 But  even  conceding  that  there  are  cer-
 tain.  matters  which  are  too  complicat-
 ed  and  require  time,  there  is  no  rea-
 son  why  all  other  matters  should  not
 be  finalised  before  the  elections  ac-
 tually  take  place.  I  regret  to  have  to
 say  that  these  Bills  make  no  attempt
 even  to  achieve  this  limited  objective.
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 It  was  my  privilege  to  be  a  Mem-
 ber  of  the  Select  Committee  which
 considered  the  Bill  of  953  and  I  ven-
 tured  to  append  a  note  of  dissent  in
 which  I  dealt  with  this  matter  and
 attempted  to  suggest  how  far  we  could
 go  and  how  we  could  achieve  the  ob-
 jective,  partially  at  least,  For  want  of
 time,  I  shall  not  attempt  to  read  out
 extracts  from  that  note  but  I  shall
 content  myself  by  drawing  the  atten-
 tion  of  the  hon,  House  to  it  for  what-
 ever  it  might  be  worth.  But,  I  do  urge,
 with  all  the  emphasis  that  I  can  com-
 mand,  that  the  hon.  Minister,  and  the
 Select  Committee,  will  be  pleased  to
 give  attention  to  this  problem,  with-
 out  a  solution  of  which  all  our  attempts
 to  simplify  election  procedure  will,  I
 am  afraid,  not  lead  us  very  far.

 Next,  I  should  like  to  say  a  word
 about  the  return  of  election  expenses.
 Most  Members  of  this  House  seem  to
 agree  that  it  puts  too  much  strain  on
 the  conscience  of  honest  candidates
 and  that,  at  the  same  time,  it  is  alto-
 gether  ineffective  for  the  purpose  it  is
 intended  to  serve.  I  therefore,  strongly
 endorse  the  view  that  has  already
 found  expression  that  this  return
 shouid  be  done  away  with.

 This  applies,  more  or  less,  to  the
 question  of  ceiling  on  election  expen-
 ses.  I  should,  on  my  part,  like  to  con-
 centrate  all  my  attention  to  categoris-
 ing  all  acts  and  practices  through
 which  money  plays  its  nefarious  role
 in  the  direction  of  prejudicing  free  and
 fair  elections  and  to  provide  severe
 punishment  including  imprisonment
 for  resorting  to  any  of  these  forbidden
 acts  and  practices,  After  all,  I  see  no
 reason  why  we  should  make  such  a
 great  fetish  of  the  amount  of  expendi-
 ture  involved.  If  we  take  the  matter
 in  a  sporting  spirit,  I  think,  it  only
 helps  to  spread  the  socialist  pattern
 of  society,

 In  this  context,  I  should  also  like
 to  say  that  I  do  not  at  all  like  the
 provision  ‘that  the  expenses  incurred
 by  recognised  party  organisations  in
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 furthering  the  prospects  of  the  candi-
 dates  supported  by  them  should  not
 form  part  of  the  election  expenses  of
 any  inaividual.  This  will  mean  that
 one  can  easily  circumvent  the  ceiling
 difficulty  by  incurring  all  or  most  of
 the  expenditure  through  his  party  or-
 ganisation.:  This  aspect  of  the  matter
 again  serves  to  reinforce  the  view  that
 the  present  provisions  relating  to  re-
 turn  of  election  expenses  are  ineffec-
 tive  and  can  be  easily  circumvented.

 An  attempt  is  made  in  the  Bill  to
 shorten  the  period  provided  for  the
 election  programme.  I  wish  to  state
 categorically  that  I  am  absolutely  op-
 posed  to  any  shortening  of  the  time
 available  between  the  final  date  of  no-
 mination  and  the  actual  polling.  As  the
 hon.  Deputy  Speaker  pointed  out
 when  the  hon,  Minister  was  introduc-
 ing  the  Bill  in  the  House,  we  have
 about  8  lakhs  of  voters  to  cater  for  and
 apart  from  that,  there  is  another  as-
 pect  to  be  considered,  the  point  of
 view  of  not  only  of  the  number  of
 voters  involved  but  also  of  the  area
 comprising  the  constituency.  Now,  I
 wonder  whether  many  of  the  hon.
 Members  in  this  House  are  aware  of
 the  area  in  my  constituency.  I  ven-
 ture  to  think  they  cannot  even  hazard
 an  approximate  guess.  May  I  state,
 for  the  information  of  the  hon.  Mem-
 bers;  that  my  constituency  is  as  exten-
 sive  as  36,000  square  miles,  and  some-
 thing  more.

 Pandit  Thakur  Das  Bhargava  (Gur-
 gaon):  Terrible!

 Shri  J.  R.  Mehta:  If  you  keep  this
 figure  in  mind,  you  will  refuse  to  ac-
 cept  any  prosposal  for  shortening  the
 period  between  nomination  and
 actual  polling.  The  question  of  dis-
 tances  and  communications  also,  of
 course  come  in.  It  will,  perhaps,  in-
 terest  the  House  to  know  that  when
 8  team  of  my  workers  left  for  the
 northern  portion  of  my  constituency,
 which  comprises  Jodhpur  and  Phalodi
 tehsil,  when  they  left  for  the  area
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 about  5  days  before  the  election,
 they  told  me  that  I  should  not  at-
 tempt  to  contact  them  before  the
 election  had  actually  taken  place  and.
 that  it  will  be  impossible  for  them
 to  contact  me  during  this  period.  So,
 the  House  can  imagine  whether  it
 will  be  practical  wisdom  to  shorten
 the  period,  which  is  at  present  pre-
 scribed,  between  the  nominations  and
 the  actual  voting.

 I  will  not  take  much  time.  Allied
 with  this  question  is  the  question  of
 maximum  distance  of  polling  booths.
 Here,  again,  I  might  inform  the  House
 that  during  the  last  election  there
 were  instances  of  polling  booths  being
 situated  about  6  miles  from  the  place
 where  the  voters  were  residing.  I
 have  with  me  now  a  circular  which
 I  have  received  only  four  days  back
 from  the  Returning  Officer  of  my
 constituency  in  which  he  proposes  to
 frame  certain  rules  for  the  next  elec-
 tions  and  there  the  distance  proposed
 ig  0  miles,  which  means  20  miles
 both  ways  and  we  have  to  wade
 through  sanddunes  and  there  are  no
 communications  and  no  _  vehicles
 available.

 Pandit  Thakur  Das  Bhargava:  What
 is  the  number  of  voters?

 Shri  J.  KR.  Mehta:  The  same  seven
 lakhg  and  50  thousand.  That  ig  how
 the  area  is  excessive.

 Having  made  these  brief  observa-
 tions  as  to  the  provisions  of  the  Bill,
 there  is  one  fundamental  matter  of
 general  importance  which  I  should
 like  to  touch.  In  this  House  and  else-
 where  few  will  deny  that  the  Parlia-
 mentary  democracy  which  we  have
 adopted  is  too  cumbersome  and  too
 costly  for  a  country  like  India.  ,If
 we  compute  the  total  expenditure  on
 Parliamentary  and  Assembly  elections
 throughout  India  including  the  ex-
 penditure  incurred  by  the  condidates,
 the  voters  and  the  Government,  tne
 total  will.  run  into  astronomucal
 figures.
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 In  the  case  of  parliamentary  elec-

 Hons  where  8  lakhs  of  people  are  to
 elect  one  individual,  it  is  doubtful
 whether  they  can  make  their  choice
 rightly  or  with  confidence.  It  is  ne-
 cessary  to  think  of  a  more  reliable
 and  yet  less  costly  system  of  elections.
 I  believe  that  the  question  is  exercis-
 ing  and  has  exercised  the  minds  of
 many  people  in  this  country.  I  re-
 member  an  occasion  when  the  hon.
 Leader  of  the  House  himself  expres-
 sed  doubts  as  to  the  present  method
 of  our  choosing  MPs.  4He  hinted  at
 the  substitution  of  some  _  indirect
 method.  There  are  others  like  Shri
 Jaya  Prakash  Narain  who  says  that
 we  should  work  for  a  non  party  de-
 mocracy  in  India,  though  we  are
 not  told  how  this  can  be  made  work-
 able.  During  the  course  of  this  very
 debate,  my  hon.  friends,  like  Shri
 Jaipal  Singh  who  spoke  earlier  and
 only  today  Seth  Govind  Das  and  Shri
 Babu  Ramnarayan  Singh  have  refer-
 red  to  this  question.  I  think  there  is
 great  force  in  what  these  hon.  friends
 have  stated.  Many  of  us  make  the
 mistake  to  assume  that  democracy  is
 new  to  India.  I  respectfully  submit
 that  it  is  in  our  blood  and  is  inherent
 in  the  very  genius  of  our  people.  Our
 village  panchayats  of  old  or  caste
 panchayats  are  models  of  democracy.
 So  far  as  they  go,  they  are  the  ex-
 amples  of  non-party  democracy.  It
 is  not  for  me  to  suggest  any  parti-
 cular  -form  of  democracy,  but  I  do
 take  this  opportunity  to  invite  my
 friends,  the  wiser  politicians  and  ex-
 perienced  leaders  of  our  country,  to
 give  more  serious  thought  to  this
 question.  Let  us  make  our  democracy
 more  in  conformity  with  the  genius
 of  our  people  and  let  us,  at  any  rate,
 make  it  more  healthy,  effective  and
 less.  costly.

 (Mr.  Derury-Sreacer  in  the  Chair]

 Shri  Jethalal  Joshi  (Madhya
 Saurashtra):  I  congratulate  the  hon.
 Minister  on  his  bringing  these  two
 Bills  before  the  House.  These  Bills
 seem  to  simplify  the  law,  reduce  the
 wastage  of  time  and  energy  and  also
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 reduce  the  expenditure  besides  ex-
 pediting  the  work.
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 Since  many  of  the  points  relating  to
 electoral  rolls,  expenditure,  period
 etc.  are  covered  by  other  speakers  in
 this  House,  I  will  not  dilate  on  them
 and  bore  the  House  by  repeating  the
 same  thing.

 Coming  to  the  point  at  issue,  I
 would  like  to  draw  the  attention  of
 this  House  to  the  Election  Com-
 missioner’s  report.  There  are  certain
 instances  of  the  grounds  sn  which  the
 nomination  papers  have  been  reject-
 ed.  I  will  cite  some  of  them.

 (l)  The  word  “State”  was  added  in
 the  nomination  paper  as  West  Bengal
 State  Legislative  Assembly  instead  of
 West  Bengal  Legislative  Assembly.

 (2)  Only  one  symbol  was  chosen  by
 the  candidate  instead  of  three.

 (3)  The  candidate  has  been  select-
 ed  for  appointment  to  an  office  of
 profit.  He  has  not  actually  received
 the  profit  but  hag  been  selected  for
 appointment.

 (4)  The  candidate's  name  was  en-
 tered  in  the  lists  of  assessors  for  the
 trial  of  sessions  cases.

 From  these  instances  it  is  evident
 that  the  grounds  stated  are  very
 flimsy  and  very  technical.  I  would
 request  the  Select  Committee  to  go
 into  such  grounds  and  see  that  no
 nomination  paper  is  rejected  on  such
 flimsy  grounds.

 Coming  to  the  major  corrupt  prac-
 tices,  to  clause  23  I  have  one  strange
 addition  to  make—it  is  a  suggestion.
 In  page  109,  under  the  heading  ‘un-
 due  influence’,  I  would  like  to  add
 the  words  “dacoits’  displeasure”,  and
 it  will  read  like  this  with  my  sug-
 gested  addition:

 “Any  person  who  induces  or
 attempts  to  induce  a  candidate  or
 an  elector  to  believe  that  he  will
 become  or  will  be  rendered  an
 object  of  divine  and  dacoits’  dis-
 pleasure  or.  spiritual  censure.”
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 The  divine  displeasure  is  rather

 uncertain  and  it  is  vague  and  distant,
 but  the  dacoits’  displeasure  is  certain
 and  is  just  at  hand  and  tangible.
 While  I  make  this  suggestion,  I  may
 say  that  it  is  based  on  the  experience
 that  we  had  in  the  last  election  in
 Saurashtra.  The  House  is  well  aware
 that  in  the  year  95l,  during  the  last
 elections  in  Saurashtra,  there  were
 about  34  murders  by  dacoits  in  Sau-
 rashtra,  and  out  of  that,  १]  murders
 were  committed  on  the  night,  two
 days  previous  to  the  actual  day  of
 polling;  for  the  whole  of  Madhya
 Saurashtra,  which  is  my  constituen-
 cy,  there  were  about  23  murders
 during  the  interval  of  one  month
 from  the  day  of  nomination  down
 to  the  actual  polling  day.  What  was
 the  reason  behind  these  murders  and
 whe  were  responsible?

 Shri  N.  Sreekantan  Nair  (Quilon
 cum  Mavelikkara):  Your  respectable
 people.

 Shri  Jethalal  Joshi:  Shri  Dhebar-
 bhai  was  the  Chief  Minister  of  Sau-
 rashtra;  he  stood  for  a  constituency
 in  Upleta,  which  forms  also  a  part
 of  my  Parliamentary  constituency.
 He  was  the  main  object  of  target  by
 the  dacoits,  but  these  dacoits  were
 after  all  tools  in  the  hands  of  some
 persons  or  some  political  parties.  I
 may  say  with  all  the  conviction  that
 I  can  command  that  these  contestants
 were  hands  in  glove  with  these  dacoits,
 and  although  directly  the  dacoits
 were  responsible  for  these  murders,
 very  distantly  these  persons  were
 also  responsible.  I  feel  that  so  long
 as  there  is  greed  for  power  and  there
 are  no  scruples  as  regards  the  means,
 there  will  be  repetition  of  such  hor-
 Tors  in  every  election.  I,  therefore,
 suggest  that  some  way  and  some
 measure  to  deal  with  this  menace
 should  be  found  by  the  Select  Com-
 mittee.  All  these  major  corrupt  prac-
 tices,  minor  corrupt  practices  and
 illegal  pactices,  and  the  sections
 and  sub-sections  of  the  manual  of
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 election  laws,  the  Indian  Penal  Code
 and  the  Criminal  Procedure  Code,  all
 combined,  become  very  minor  when
 we  look  at  the  horrible  situation  that
 faced  the  country  some  time  ago.
 Therefore,  when  nobody  can  say  that
 such  horrors  will  not  be  repeated,  I
 think  that  some  measures  should  be
 devised  to  meet  such  a  situation
 whenever  and  wherever  it  arises.

 ’

 The  House  will  perhaps  be  amused
 to  learn  that  a  candidate  who  con-
 tested  the  election  in  the  Upleta  con-
 stituency  and  his  supporters—of
 course  the  candidate  was  an  agricul-
 turist  and  I  would  not  say  he  was  ab-
 solutely  illiterate  but  he  was  essen-
 tially  an  agriculturist—were  sustained
 in  the  belief  that  if  he  succeeded  in
 the  election  and  if  they  all  combined
 to  defeat  the  Chief  Minister,  then  he
 would  become  the  Chief  Minister  of
 Saurashtra.

 Our  friends  opposite  were  just  say-
 ing  that  there  should  be  a  limit  to  the
 expenditure.  If  I  may  say  so  and  if
 the  Committee  wants  to  impose  any
 limit,  it  should  be  a  limit  on  false-
 hood  and  lies  that  were  carried  on
 in  such  elections.  Much  of  the  ex-
 penditure  rises  or  increases  on  account
 of  such  falsehood  being  carried  on.

 Coming  to  the  question  of  seconder,
 my  standpoint  is  that  we  should  not
 dispense  with  the  necessity  of  a
 seconder.  My  interpretation  is  that
 when  a  proposer  proposes  and  a
 seconder  supports,  I  feel  that  it  is  an
 invitation  to  a  candidate  to  stand  for
 election  and  to  represent  that  consti-
 tuency  and  therefore,  I  feel  that  the
 seconder  should  be  retained.

 Now,  the  period  of  40  days  is  pro-
 Posed  to  be  reduced  to  30  days.  I
 feel  that  the  hon  Minister  is  anxious
 to  follow  the  methods  and  procedure
 of  the  United  Kingdom.  In  UE  the
 election  is  completed  within  about
 three  weeks  but  we  should  look  to  the
 size  of  the  country,  its  area,  popula-
 tion  and  the  voters  in  this  country.
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 The  size  of  the  Parliamentary  consti-
 tuency  in  England  is  almost  equal  to
 the  size  of  the  State  assembly's  con-
 stituency  in  our  country.  The  Parlia-
 mentary  constituency  in  this  country
 is  rather  5-7  times  as  large  as  an
 English  constituency.  If  we  look  to
 these  things,  I  feel  that  the  period
 should  not  be  reduced  to  30  but  should
 be  retained  as  it  is.  Otherwise  only
 men  of  means  would  be  able  to  stand
 for  election  and  spend  lavishly  and
 tour  the  constituencies;  it  will  leave
 other  people  with  limited  means  not
 to  be  able  to  serve  the  constituency
 properly.

 There  is  one  point  about  which  I
 want  to  be  clear.  That  is  about  pen-
 sioners  or  persons  who  are  retired
 and  who  are  drawing  pension  from
 the  coffers  of  the  Government.  I
 would  like  the  Select  Committee  to
 go  into  the  question  and  see  whether
 a  pensioner  would  be  eligible  for
 standing  as  a  candidate  in  a  State  or
 Parliamentary  constituency.

 Mr.  Deputy-Speaker:  There  are  a
 number  of  pensioners  already  here  in
 the  Parliament.  Does  the  hon  Mem-
 ber  suggest  that  there  ought  to  be  a
 prohibition  against  pensioners  or  does
 he  want  an  interpretation?

 Shri  Jethalal  Joshi:  I  would  like
 the  Select  Committee  to  go  into  the
 question  again  and  reconsider  this
 question.  I  would  like  to  have  their
 interpreiatian.

 Mr.  Deputy-Speaker:  There  are
 many  of  them  here  without  objection.
 If  he  does  not  want  pensioners  some
 of  our  Ministers  also  may  have  to  go.

 Shri  Jethalal  Joshi:  As  regards  elec-
 toral  rolls,  I  have  been  to  my  consti-
 tuency  very  recently  and  I  wanted  to
 see  and  verify  whether  some  of  the
 names  which  are  entitled  to  be  regis- tered  were  there  in  the  list.  I  was
 surprised  to  find  that  the  name  of
 8  man  very  highly  placed  in  the  State
 was  not  registered  in  that  list.  I  have
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 another  instance  of  a  friend  who  stood
 for  the  Council  of  States.

 Mr.  Deputy-Speaker:  What  is  the
 remedy?  Many  such  instances  have
 been  given.  It  only  shows  that  even
 an  important  man’s  name  is  omitted.
 There  is  no  partiality.

 Shri  Jethalal  Joshi:  There  are  in-
 complete  and  inaccurate.  There  are
 a  number  of  such  omissions  and
 therefore,  they  should  be  properly
 revised  and  corrected.

 Mr.  Deputy-Speaker:  That  is  only
 a  blessing—an  asirvadham.  But  what
 are  the  steps  to  be  taken?

 Shri  Jethalal  Joshi:  My  suggestion
 is  that  5  days  before  the  actual  pol-
 ling,  all  such  names  which  must  be
 registered  or  which  are  qualified  to
 be  registered  should  be  registered  and
 they  should  be  allowed  to  exercise
 their  votes.

 Shri  B.  K.  Das  (Contai):  Sir,  you
 were  pleased  to  observe  a  minute
 back:  ‘what  is  the  remedy  for  the  de-
 fects  that  appear  in  the  electoral
 rolls?”  I  venture  to  make  one  sug-
 gestion.  The  electoral  roll  should  be
 prepared  on  a_  different  basis.  My
 idea  is  that  there  may  be  a  family-
 wise  roll  or  a  house-roll  for  each  vil-
 lage.  The  names  of  heads  of  families
 may  be  arranged  alphabetically  and
 the  names  of  members  of  each  family
 eligible  to  be  voters  are  to  follow  the
 name  of  the  head  of  the  family.  In
 fact  when  the  electoral  rolls  were
 prepared,  they  were  prepared  after  a
 visit  to  each  house  and  the  names
 were  later  arranged  alphabetically.  If
 the  names  of  all  members  belonging
 to  one  family  would  have  been  placed
 in  one  place,  it  would  have  been  pos-
 sible  to  verify  or  correct  the  mistakes
 very  easily.

 Further  when  the  candidates  ap-
 proach  the  voters  they  are  also  ap-
 proached  house  by  house.  If  any
 name  is  omitted,  it  can  easily  be  de-
 tected.
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 only  course  is  that  the  candidate
 must  get  all  the  names  of  persons  who
 are  likely  to  vote  for  him  included
 in  the  list  and  the  opposing  candidate
 must  get  the  names  of  persons  who
 are  likely  to  vote  for  him.

 Shri  Kamath:  There  may  be  com-
 mon  names  also.

 Mr,  Deputy-Speaker:  There  may  be
 common  names  also.  But,  that  is  the
 only  course  in  which  the  candidates
 and  the  general  citizens  ought  to  be
 vigilant.

 Shri  B.  K.  Das:  That  is  the  final
 remedy.  But,  what  remedy  can  we
 have  from  our  existing  arrangements
 with  regard  to  the  electoral  rolls?
 That  is  what  I  am  suggesting.  There
 is  another  difficulty  which  has  been
 pointed  out  and  that  is  that  often  the
 names  of  dead  persons  appear  in  the
 electoral  rolls.  If  in  the  course  of
 revision  of  the  electoral  rolls  the
 revising  officers  also  make  a  house  to
 house  visit  they  can  easily  detect  who
 are  all  dead.  Supposing  there  are
 2000  voters  in  one  village,  their  names
 are  scattered  all  over  the  electoral
 rolls,  if  their  names  are  put  together
 family-wise  in  the  rolls  then  the  re-
 vising  officers  can  easily  detect  who
 are  all  dead.

 “T  have  another  suggestion  to  make
 about  the  detection  and  the  removal
 of  the  names  of  dead  persons  from
 the  electoral  rolls.  When  a  death
 occurs  the  village  chowkidar  or  such
 other  man  who  is  entrusted  with  the
 reporting  of  deaths  to  the  local
 Death  Registration  Officer  should  at
 once  report  the  matter.  The  Death
 Registration  Officer  should  at  once  re-
 port  that  matter  to  the  local  Electoral
 Registration  Officer  so  that  he  may
 take  notice  of  that  and  forthwith  re-
 move  the  name  of  that  person  from
 the  electoral  rolls.

 7
 Then  I  come  to  election  expenses.

 Here,  in  the  proposed  Bill  it  is  not
 stated  from  which  time  the  expenses
 should  be  kept  account  of.  I  think
 the  account  should  be  kept  from  the
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 date  of  publication  of  the  notification
 regarding  the  election  and  any  ex-
 penditure  that  may  be  incurred  for
 the  purchase  of  electoral  rolls,  even
 if  it  preceded  that  notification,  should
 also  be  entered  as  an  item  of  election
 expenditure.

 Now,  about  the  prescribed  forms
 it  has  been  proposed  in  the  Bill  that
 there  should  be  a  prescribed  form  for
 keeping  the  accounts.  There  is  a
 prescribed  form  for  submitting  our
 returns  but  there  is  no  prescribed
 form  now  for  keeping  the  accounts.
 That  will  come  now  as  it  has  been
 proposed  in  the  Bill.  I  do  not  know
 what  form  that  will  be  but  I  should
 think  that  proper  care  should  be  taken
 so  that  all  legitimate  expenditure  can
 be  entered  in  it.  I  should  like  to  cite,
 for  instance,  that  in  the  present  form—
 that  is  form  No.  26—which  is  in  vouge
 and  in  which  we  are  to  submit  our
 returns,  there  is  part  ‘C’  in  which  we
 can  mention  only  travelling  expenses
 and  cost  of  refreshment  provided  on
 account  of  agents  including  electoral
 agent,  clerks  or  messengers.  There  is
 no  column  for  showing  meal  charges
 for  such  persons.  We  know  that  when
 a  voluntary  work  is  done  the  volun-
 teers  have  to  be  provided  with  meals
 in  our  camps.  There  is  no  column
 in  the  present  form  in  which  such  a
 eharge  can  be  entered.  There  is  a
 miscellaneous  column  part  K,  but  i
 do  not  think  such  a  principle  item  of
 expenditure  should  be  entered  as  a
 miscellaneous  expenditure.  Therefore,
 I  suggest  that  there  should  be  such
 columns  in  which  expenses  as  men-
 tioned  just  now  by  me  can  be  entered.
 The  prescribed  form  for  keeping  the
 accounts  should  be  such  that  our  ex-
 penses  can  be  easily  entered.

 Now,  I  come  to  the  question  about
 ceiling  and  also  whether  in  the  ceiling
 the  expenditure  by  party  organisation
 should  be  included.  I  think,  if  the
 party  expenditure  is  excluded  the  pur-
 pose  for  which  the  ceiling  has  been
 put  will  be  defeated  because  the  ceil-
 ing  has  been  put  so  that  there  may
 be  a  check  in  the  expenditure,  no
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 corrupt  practices  are  encouraged  and
 money  may  not  take  advantage  over
 other  qualifications  of  a  candidate.
 Therefore,  I  think  if  the  party  ex-
 penditure  is  allowed  to  be  excluded
 from  the  ceiling  it  will  be  almost
 meaningless  to  have  a  ceiling  to  the
 expenditure.

 In  the  form  for  returns—Form  No.
 26—to  which  I  have  already  referred
 there  is  a  ‘receipts’  column  and  in  that
 column  all  monies  and  equivalents  of
 money  from  any  person,  class,  society
 or  organisation  is  to  be  shown.  I
 think  that  if  anything  is  received
 from  the  party  in  the  form  of  money
 or  its  equivalents  it  should  ke  shown
 in  that  column  and  it  should  be  taken
 into  account  in  the  matter  of  deciding
 whether  the  ceiling  has  been  exceeded
 or  not.

 Then  about  the  programme  of  elec-
 tion.  It  has  already  been  pointed  out
 that  the  proposed  interval  of  20  days
 would  be  too  short  and  the  present
 arrangement  of  an  interval  of  30  days
 should  be  there.

 About  the  Election  Tribunal  I  think
 the  recommendation  of  the  Election
 Commission  in  its  report  should  be
 followed.  The  recommendation  is
 that  there  should  be  a  Tribunal  with
 one  Judge  and  if  that  Judge  is  to  be
 a  District  Judge  the  appeal  should
 lie  with  the  High  Court  and  if  that
 Judge  happens  to  be  a  Judge  of  a
 High  Court  the  appeal  should  lie  with
 the  Supreme  Court.  When  the  three-
 man  Tribunal  was  prescribed  the  idea
 was  that  there  would  be  no  appeal  or
 that  the  appeals  would  not  lie  with
 the  High  Court  or  the  Supreme  Court.
 But,  as  it  has  been  found  that  under
 the  constitutional  provision  the  appeal
 can  lie  either  with  the  High  Court
 or  with  the  Supreme  Court,  it  is  bet-
 ter  that  the  provision  of  appeal  should
 be  made  in  the  Act  itself.

 Shri  8.  N.  Das  (Darbhanga  Cen-
 tral:  There  is  no  appeal  like  that.
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 Shri  B.  K.  Das:  Then  I  come  to  the
 Point  about  the  scrutiny  of  nomina-
 tion  papers.  There  has  always  been
 endeavour  to  see  whether  some  fina-
 lity  could  be  reached  about  that
 matter  before  the  election  is  held.  I
 think  that  after  the  experience  of
 last  general  elections  the  grounds  on
 which  the  rejections  of  nomination
 papers  are  made  may  be  classified  and
 at  least  in  regard  to  certain  grounds
 the  scrutiny  officer  should  be  given
 Powers  or  final  authority  to  decide.
 If  at  least  on  certain  matters  a  finality
 is  reached  at  this  stage  I  think  much
 time  or  trouble  may  be  saved  later
 and  the  grounds  may  be  held  valid
 when  the  cases  go  before  the  Tribunal.
 These  are  my  suggestions.

 Shri  R.  हू,  Chaudhuri  (Gauhati):
 Sir,......

 An  Hon.  Member:  Come  to  the
 front  and  speak.

 Mr.  Deputy-Speaker:  He  has  got
 some  trouble  with  his  legs;  he  cannot
 come  down  to  the  front.

 Shri  R.  K.  Chaudhuri:  I  hope  my
 friends  will  not  be  startled  by  my
 voice  which  is  as  if  coming  from  the
 outer.  world,  but  I  can  assure  my
 friends  that  I  am  alive  though  not
 ‘kicking’,  because  I  have  lost  the
 power  of  kicking  for  I  have  fractured
 two  bones  of  my  leg.

 “Shri  B.  Das  (Jajpur-Keonjhar):
 You  have  joined  my  battalion.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member  may  sit  and  speak.  He  can
 resume  his  seat  and  then  speak  from
 there;  he  need  not  stand.

 Shri  R.  K.  Chaudhuri:  Sir,  I  am
 gratefyl  to  you  and  I  shall  do  so  when
 I  feamtired.

 AY  “this  I  have  said  about  myself  in
 order  to  make  an  apology  for  all  the
 defects  and  shortcomings  in  my
 speech,  I  can  assure  my  friends  that
 I  have  done  my  best  to  get  a  cure.  I
 have  surrendered  my  body  to  my  sur-
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 geon  just  as  a  lover  surrenders  his
 body  to  any  person.  I  shall  speak
 more  about  it  in  connection  with  any
 motion  on  health.

 I  am  very  much  interested  in  the
 present  Bills.  I  have  been  in  the
 elections  for  the  last  30  years—both
 in  the  elections  to  the  Central  Legis-
 lature  as  well  as  the  provincial  legis-
 lature.  I  can  assure  my  friends  that
 I  had  no  smoothsailing  except  on
 occasions  when  I  was  bowled  out
 from  my  State  to  the  Centre.

 An  Hon.  Member:  Bowled  out.
 Shri  R.  K.  Chaudhuri:  I  meant  to

 say  that  I  came  uncontested.  I  thank
 the  hon.  Member  for  correcting  the
 word.

 There  are  three  things  that  strike
 me  and  which  I  may  suggest  by
 way  of  improvement  on  the  present
 state  of  things.  Our  object  should  be
 to  make  the  elections  as  cheap  and  as
 inexpensive  as  possible.  To  achieve
 that  aim,  my  reason  is  that  we  must
 do  away  with  this  system  of  return
 of  election  expenses.  We  can  fix  a
 maximum  amount,  no  doubt,  but  to
 call  upon  a  candidate  who  is  excited
 and  who  has  not  the  means  of  having
 a  regular  office,  to  keep  every  voucher
 for  the  purchase  of  things  like  petrol,
 for  a  cup  of  tea  which  is  given  to  his
 friends,  is  almost  asking  for  an  im-
 possibility,  and  the  insistence  on  these
 things  leads  one  to  make  false  state-
 ments  against  a  solemn  declaration
 that  one  makes.  So,  I  submit  that
 this  provision  for  the  return  of  elec-
 tion  expenses,  giving  all  the  minor
 details  of  the  election  expenses,  should
 be  done  away  with.  You  may  fix  a
 maximum  amount  and  you  might  ask
 the  candidate  to  say  that  he  has  not
 exceeded  the  maximum  amount.  That
 of  course  will  depend  on  the  rectitude
 of  the  candidate  himself,  Therefo  hy  I
 suggest  that  in  order  to  put  an  ez  to
 complications  which  we  have-seen  in
 these  elections  returns,  I  suggest  that
 the  election  expenses  need  not  be
 submitted  and  the  provision  for  the
 return  of  election  expenses  should  be
 done  away  with.
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 As  regards  the  tribunal  which
 should  decide  the  election  disputes,  ?
 submit  that  the  present  system  of
 three  members  should  continue.  We
 have  been  reminded  by  my  friend
 Shri  B.  K.  Das  that  of  late  there  has
 been  interference  by  the  Supreme
 Court  as  well  as  the  High  Court.  But
 then  the  Supreme  Court  and  the  High
 Court  interfere  only  when  a  fiagrant
 breach  of  law  or  rules  occurs  und
 and  not  otherwise.  The  whole  thing
 has  got  to  be  decided.  If  you  have
 got  to  go  through  all  the  facts  of  the
 dispute,  there  must  be  more  than  one
 person  to  come  to  a  decision  about  the
 facts  of  the  case.  Therefore,  for  that
 reason,  the  present  system  of  having
 three  members  in  the  election  tribu-
 nal  should  continue,  because  they  will
 be  able  to  form  a  correct  judgment
 about  the  facts  of  the  dispute.  It  cer-
 tainly  seems  to  be  more  plausible

 -that  there  should  be  more  than  one
 judge,  and  not  two,  when  there  is  an
 appeal  to  the  higher  tribunal,  but
 there  is  no  appeal,  as  a  matter  of
 fact,  to  any  higher  tripunal.  There  is
 only  a  sort  of  revision  and  that  can-
 not  be  sufficient  to  give  the  contes-
 ting  parties  any  satisfaction  that  their
 disputes  have  been  satisfactorily  de-
 cided.  Therefore,  I  would  suggest
 that  the  present  system  ought  to  con-
 tinue.  But,  at  the  same  time,  I  would
 request  the  hon.  Minister  to  find  out
 some  means  whereby  it  may  be  pos-
 sible  to  terminate  the  dispute  within
 a  prescribed  time,  and  that  prescribed
 time  should  not  be  in  any  case—in-
 eluding  even  a  decision  by  the  Sup-
 reme  Court  or  the  High  Courts—ex-
 ceed  six  months.  Sometimes  it  tak
 long  time  for  an  election  to  be  set
 aside  when  the  Member,  who  has  been
 wrongly  returned,  is  merely  spending
 the  whole  term  sitting  as  a  Member.
 I  have  heard  it  said  by  some  friends
 the  day  before  -yesterday  that  my  hon.
 friend  Shri  D.  C.  Sharma  wanted  to
 have  the  proposer  also  done  away
 with.  It  is  particularly  reasonable
 from  this  point  of  view,  namely,  it  is
 quite  possible  for  any  married  man...

 Mr.  Deputy-Speaker:  Is  the  proposer
 to  be  done  away  with,  after  he  pro-
 poses  or  before  he  proposes?
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 porting  my  freind  Shri  D.  C.  Sharma
 for  this  reason,  namely,  if  I  do  not
 get  any  proposer,  I  can  ask  my  wife
 to  propose  me  in  the  electioneering
 work.  But,  if  a  man  is  a  bachelor  or
 if  one  wants  to  commit  suicide  by
 bringing  a  legislation  that  no  man  of
 advanced  age  should  be  allowed  to
 marry,  then,  for  that  bachelor  it  is
 highly  essential  that  the  proposer  also
 ought  to  be  done  away  with.  So,  I
 have  no  objection  if  the  proposer  is
 done  away  with.

 There  is  one  other  matter  to  which
 I  want  to  make  a  passing  reference.
 I  think  all  my  friends  will  join  me
 in  paying  a  high  tribute  to  the  Elec-
 tion  Commission  of  our  country.  The
 Election  Commission  has  shown  won-
 derful  results  and  wonderful  efficiency
 so  far  as  the  last  election  was  con-
 cerned.  We  should  all  pay  a  tribute
 to  it  so  that  they  will  be  encouraged
 in  the  more  arduous  performance  of
 the  duties  which  are  ahead  of  them.
 After  all  it  is  a  matter  of  great  satis-
 faction  to  see  that  there  is  a  general
 feeling  in  the  country  that  they  are
 acting  with  impartiality,  unfettered
 by  any  party  considerations  from  any
 source,  high  or  low.

 Now,  another  thing  which  was  sug-
 gested  in  this  House—and  I  think  it  is
 very  reasonable—is  that  there  should
 be  no  ban  against  withdrawal  of  any
 particular  candidate.  There  should  be
 no.  prescribed  time  for  it.  Any  candi-
 date  should  be  allowed  to  withdraw
 at.any  time,  to  be  allowed  to  drop  off
 at  any  time.  Many  candidates  come
 with  high  hopes;  many  inexperienced
 candidates  come  in,  having  been  allu-
 red  by  false  promises.  All  these  pro-
 mises  preve  false  in  the  long  run.
 So,  if  any  candidate  happens  to  know,
 say,  in  about  a  week  or  ter  days  after
 he  files  his  papers,  that  he  has  no
 chance,  he  should  be  certainly  -al-
 lowed  to  withdraw,  and  there  should
 be  no  penalty  for  such  a  withdrawal;
 because  that  withdrawal  will  help  not
 only  the  candidate  but  also  the  pub-
 lic  as  well  as  the  Government  in  mi-
 nimising  expenditure.  Therefore,  I
 submit  that  there  should  be  no  time-
 limit  for  the  withdrawl  of  candida-
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 ture  and  that  withdrawal  should  be
 allowed  at  any  time.  That  is  all  I
 have  got  to  say.

 Shri  Veeraswamy:  (Mayuram—Re-
 served—Sch,  Castes):  It  is  very  good
 of  you  to  have  called  upon  me  to  par-
 ticipate  in  this  debate  on  the  Repre-
 sentation  of  the  People  (Amendment)
 Bills.  The  Parliament  and  also  the
 Government—the  Law  Ministry  ana
 the  Election  Commission—are  doing
 through  these  measures  a  good  deal
 of  service  to  the  country,  especially
 to  the  candidates  contesting  in  the
 general  elections  to  the  Assemblies

 Parliament.  These  two
 amending  Bills,  if  passed,  will  remove
 many  difficulties  that  were,  experien-
 ced  in  the  last  election  and  will  also
 provide  certain  facilities  to  the  people
 and  to  the  contesting  candidates.

 With  regard  to  the  provision  for
 doing  away  with  a  seconder,  I  doubt
 whether  the  election  will  be  complete
 without  a  seconder.  I  do  not  thereby
 insist  on  seconding  the  proposal  of  a
 candidate,  but  I  doubt  whether  the
 election  procedure  will  be  complete
 without  a  seconder.  If  a  candidate  is
 proposed  by  one  there  should  be  ano-
 ther  to  second  that  proposal.  If  a
 seconder  is  not  necessary,  I  do  not
 think  whether  it  is  absolutely  neces-
 sary  to  have  a  proposer  to  propose
 the  candidate  at  all.

 There  are  many  merits  in  these  two
 Bills.  For  example,  a  candidate  need
 not  appoint  an  election  agent;  also  he
 has  been  given  the  right  to  appoint
 more  than  one  counting  agent.  Ano-
 ther  advantage  is  that  no  separate
 electrol  rolls  need  be  maintained  for
 the  Parliamentary  constituency;  the
 electrol  rolls  for  the  Assembly  cons-
 tituencies  will  also  serve  the  purpose
 of  the  Parliamentary  constituency.
 Thus  duplicity  of  work  is  avoided.

 There  are  also  certain  demerits  in
 these  two  Bills,  which  I  want  to  bring
 to  the  notice  of  this  House.  While  no
 deposit  is  required  according  to  these
 measures  from  candidates  for  the
 Council  of  States  and  Legislative
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 Councils,  where  is  the  necessity  for
 asking  for  deposits  from  candidates
 for  the  House  of  the  People  and  As-
 semblies  alone?  A  Parliamentary
 candidate  has  to  deposit  now  Rs.  500
 and  in  the  case  of  Scheduled  Castes
 candidates,  the  amount  is  Rs.  250.  I
 would  submit  to  the  Government  and
 also  to  the  Select  Committee  to  which
 Bill  is  going  to  be  committed,  the  fol-
 lowing  suggestion.  I  suggest  that
 Rs.  200  should  be  laid  down  as  the
 deposit  for  Parliamentary  candidates
 and  Rs.  00  for  Assembly  candidates.
 I  do  not  bother  about  the  deposit  to
 be  fixed  for  the  Scheduled  Castes  can-
 didates.  They  can  also  very  well  de-
 posit  Rs.  200  as  others.

 The  most  important  thing  which  has
 agitated  my  mind  is  the  provision  that
 the  parties  need  not  submit  returns
 of  election  expenses.  I  ask,  when  the
 candidates  are  being  compelled  to  sub-
 mit  returns  of  election  expenses,  why
 not  the  parties?  My  hon.  friend,  an
 elder  Member  of  this  House,  Mr.  R.  K.
 Chaudhuri  just  now  said  that  a  poor
 candidate  cannot  maintain  voucher  for
 a  cup  of  tea  and  it  is  not  necessary
 to  ask  him  to  submit  accounts  even
 for  such  small  expenses.  In  the  case
 of  big  parties,  they  would  give  hun-
 dreds  of  cups  of  tea  and  coffee  and
 other  things  to  the  workers  in  the
 election  campaign.

 Shri  Kamath:  Coffee  also.
 Shri  Veeraswamy:  Why  should

 they  be  removed  from  the  provisions
 of  these  Bills?  All-India  recognised
 parties  also  should  submit  accounts  of
 election  expenses.  The  hon.  Minister
 has  said  in  his  initiating  speech  that
 it  is  not  easy  to  apportion  the  amount
 spent  on  election  by  the  parties.  I
 would  explain  how  it  can  be  done.
 Suppose  there  is  a  parliamentary  cons-
 tituency  in  which  there  are  5  Assem-
 bly  constituencies.  If  the  party  has
 spent,  say,  Rs,  10,000  the  expenses  can
 be  apportioned  among  the  contesting
 candidates  supported  by  the  party.
 For  instance,  if  the  Assembly  candi-
 date  has  to  bear,  say,  Rs.  1000,  out  of
 the  amount,  the  parliamentary  candi-
 date  can  very  well  bear  Rs.  5000  and
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 that  amount  can  be  included  in  his
 account.

 With  regard  to  the  period  between
 the  last  day  of  withdrawal  of  candi-
 dature  and  the  date  of  actual  poll,  I
 submit  that  the  period  is  very  short.
 It  is  quite  possible  for  a  party  like  the
 Congress  Party,  which  is  the  richest
 organisation  in  this  country,  to  com-_
 plete  the  election  work  within  a  short
 time.  They  can  put  on  the  roads
 several  cars;  they  can  employ  hun-
 dreds  of  workers  for  election  work.
 But  with  regard  to  poor  candidates,
 this  is  not  possible.  Therefore,  there
 must  be  at  least  one  month,  as  it  was
 before,  so  that  poor  candidates,  who
 will  have  no  cars  or  other  convey-
 ances,  will  have  enough  time  to  move
 on  foot  from  village  to  village,  see
 the  electors  and  do  election  propa-
 ganda.  They  must  be  given  at  leasi
 one  month.

 With  regard  to  the  qualification  of
 candidates,  I  humbly  suggest  to  the
 House  that  the  candidates  should  be
 at  least  matriculates.  We  have  pres-
 cribed  several  qualifications  for  Gov-
 ernment  employees.  Members  of
 Legislatures  and  Members  of  Parlia-
 ment  should  be  ‘educated  peo-
 ple.  So,  I  suggest  that  candidates
 should  be  at  least  miatriculates,  so
 that  they  can  participate  in  and  un-
 derstand  the  proceedings  of  the  House.
 Also,  every  candidate  should  belong
 to  one  or  other  of  established  parties,
 whether  it  be  an  all-India  pavty  cr  a
 provincial  party,  because  now  there
 are  Members  who  are  answerable
 neither  to  this  House  nor  to  the  elec-
 tors  nor  even  to  any  party,  because
 they  do  not  belong  to  any  party.  We
 in  our  country  have  established
 democracy.  Our  democracy  is  very
 young  and  defective.  Therefore,  we
 must  do  all  in  our  power—by  we  I
 mean  the  Members  of  this  House  and
 also  Members  sitting  elsewhere,  Mem-
 bers  of  State  Legislature  and  the  peo-
 ple  at  large—all  of  us  must  put  our
 shoulders  together  to  see  that  a  per-
 fect  form  of  democracy  is  established
 in  our  country.  So,  literacy  among
 Members  is  very  necessary  and  hence
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 a  minimum  qualification  should  be
 prescribed  for  candidates.

 I  have  got  one  more  point.  We
 have  given  our  people  only  the  right
 of  election.  In  a  democratie  country
 like  Switzerland,  people  have  got  four
 rights—they  have  the  right  to  elect
 their  representatives;  they  have  the
 right  to  initiate  Bills  and  demand  for
 referendum  of  the  Bills  passed  in
 their  Parliament  and  they  have  also
 the  right  to  recall  Members  from  the
 Parliament,  if  they  are  not  satisfied
 with  the  conduct  of  the  Members.
 You  know  more  than  anybody  else
 that  very  often  this  House  lacks  quo-
 rum.  That  means  several  Members
 keep  themselves  away  from  the  sit-
 tings  of  this  House.  Several  papers
 like  the  Hindusthan  Standard,  Times
 of  India,  Madras  Mail,  and  Shankar's
 Weekly  and  some  other  Papers  also
 have  made  constructive  criticisms
 with  all  good  intentions  about  the
 conduct  of  the  members  and  have
 made  suggestions  to  see  that  this  sup-
 reme  body  of  the  nation  does  its  work
 properly  for  the  welfare  of  the  peo-
 ple.  Therefore,  I  submit  to  the  Select
 Committee  to  include  one  provision
 in  this  Bill  giving  power  to  the  peo-
 ple  to  withdraw  the  candidates  who
 do  not  evince  keen  interests  in  the
 proceedings  of  this  House  and  who
 aim  only  at  money  and  Membership
 but  not  discharge  their  responsibilities
 as  Members  and  do  not  participate  in
 the  proceedings  and  to  see  that  the
 honour  of  this  House  is  maintained,
 so  that  our  democracy  may,  from  day
 to  day,  grow  to  a  State  of  perfection.
 Thanks.

 Shri  B.  EK.  Ray  (Cuttack):  With
 the  antecedents  of  my  life,  as  a  pro-
 fessional  lawyer  and  then  a  Judge,  I
 have  had  very  little  experience  of
 fighting  an  election.  The  present
 election  in  which  I  have  been  elected
 was  uncontested.  Therefore,  I  have
 not  been  through  the  fire  of  election.
 I  do  not  propose  to  speak  anything
 with  regard  to  the  proposed  Bill  in
 relation  to  the  procedure  for  election.
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 I  think  much  better  wisdom  has  been
 delivered  by  my  hon.  friends  before

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member  may  continue  his  speech  to-
 norrow.  I  believe  he  is  staying  here
 tomorrow.

 Shri  Pataskar:  Possibly  that  would
 be  the  last  speech.

 Mr.  Deputy-Speaker:
 speech  before  the  Minister.

 Shri  K.  G.  Deshmukh  (Amravati
 West):  Why  not  extend  the  time  a
 little  more.  There  are  a  few  more
 speakers.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Sixteen  hours
 have  been  given.

 Shri  K.  G.  Deshmukh:  Half  an  hour
 more.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  am  not  the
 master  of  time.

 Sardar  A.  S.  Saigal:  The  hon.  Min-
 ister  can  give  half  an  hour.

 Shri  Pataskar:  If  the  Members  so
 choose,  I  may  not  reply  because  the
 Bills  are  going  to  the  Select  Commit-
 tee.
 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEM-

 BERS’  BILL  AND  RESOLUTIONS
 पुकार -छावप्ततास  ह: अ

 Shri  Raghunath  Singh.  (Benaras
 Distt.—Central):  I  beg  to  move:

 “That  this  House  agrees  with
 Thirty-eighth  report  of  the  Com-
 mittee  on  Private  Members’  Bills
 and  resolutions,  presented  to  the
 House  ‘on  the  2lst  September,
 1955.”
 Mr.  Deputy-Speaker:  It  is  only  ai-

 lotment  of  time.  They  have  been
 liberal.  There  is  no  amendment.

 The  question  is:
 “That  this  House  agrees  with

 the  Thirty-eigth  report  of  the
 Committee  on  Private  Members’
 Bills  and  Resolutions,  presented
 to  the  House  on  the  2lst  Septem-
 ber,  1955."

 The  motion  was

 Yes,  last

 adopted.
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 RESOLUTION  RE:  APPOINTMENT.
 OF  COMMISSION  FOR  DEVELOP-
 MENT  OF  INDIAN  SHIPPING—contd.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  House
 will  now  resume  further  discussion
 of  the  Resolution  moved  by  Shri
 Raghunath  Singh  on  the  9th  Septem-
 ber,  1955,  regarding  the  appointment
 of  a  Commission  to  suggest  measures
 for  the  development  of  Indian  Ship-
 Ping.  Out  of  the  3  hours  and  45  minu-
 tes  now  allotted  for  the  discussion  of
 this  Resolution,  2  hours  and  9  minu-
 tes  are  still  left  for  its  further  discus-
 sion.  Shri  Matthen  to  continue  his
 speech.

 Shri  Raghuramaiah  (Tenali):
 Before  Shri  Matthen  speaks,  may  I
 formally  move  the  amendment  which
 I  have  given  notice  cf,  substitute
 motion  No.  5  in  list  37

 Mr.  Deputy-Speaker:  Why  cit  wait
 till  Shri  Matthen  concludes?

 Sbri  Matthen  (Thiruv:.ian):  I  was
 speaking  about  the  ship-building  in-
 dustry  when  the  House  rose  fer  the
 day  last  time.  Since  then,  my  remarks
 about  the  Hindustan  Shipyard  and
 their  probable  responsibility  for  the
 short-fall  in  the  First  Five  Year  Plan
 is  confirmed  by  the  Estimates  Com-
 mittee  in  their  l4th  report  en  the
 Ministry  of  Production.  They  have
 stated  that  in  the  three  years  of  the
 working  of  the  Yard  with  the  French
 firm,  less  than  two  ships  on  the
 average  have  been  delivered  while  the
 number  under  construction  on  the
 average  was  five.  They  add  that
 vigorous  steps  shovld  Le  taken  im-
 mediately  so  that  heavy  arrears  may
 not  appear  in  the  future.  They
 go  to  the  extent  of  recommending
 early  recovery  from  the  French  firm
 of  the  losses  sustained  by  the  Yard.
 The  Committee  adds  that  the  techni-
 cal  advice  given  by  the  A.C.L.,  the
 French  firm,  in  the  matter  of  organis-
 ing  the  work  schedule  of  the  Ship-
 yard  was  unsatisfactory.  Even  in  the
 training  of  Indian  personnel,  it  ap-
 pears,  not  much  progress  has  been
 made.  They  further  recommend  that
 the  problem  of  short-fall  in  the  manu-
 facture  of  ships  should  be  gone  into
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 if  the  Second  Five  Year  Plan  is  to  be
 implemented  properly.  They  rightly
 remark  that  the  objective  in  planning
 should  not  merely  be  to  build  the
 ships  required  for  mercantile  purposes
 and  for  coastal  traffic,  but  also  those
 required  for  our  growing  Navy.  They
 naturally  aim  very  high  when  they
 state  that  the  ultimate  plan  should
 provide  for  building  of  ships  not  only
 for  us,  but  for.  other  countries  in
 South  and  south  east  Asia,  in  compe-
 tition  with  other  suppliers.

 In  his  connection,  I  would  like  to
 say  a  word  in  general  about  the  choice
 of  technical  experts  and  the  question
 of  agreements  with  foreign  firms.  The
 unsatifactory  progress  of  the  two
 Machine  tool  factories  is  still  fresh  in
 the  minds  of  my  colleagues.  The
 agreement  with  the  Oil  Refineries  has
 come  in  for  a  good  deal  of  criticism,
 especially  in  the  provision  of  tankers
 for  the  supply  of  refined  oil,  when
 éoastal  shipping  is  exclusively  ear-
 marked  for  Indian  nationals.  I  shall

 come  to  this  subject  later  on,  if  you
 will  be  pleased  to  give  me  time  then.
 In  all  these  and  similar  agreements,
 there  is  no  denying  that  a  little  ‘more
 experience  on  the  part  of  the  Indian
 Government  officials  could  have
 avoided  the  mistake  that  they  have
 committed.  Even  though  I  appreciate
 the  efficient  administrative  services
 of  the  I.C.S.,  I  cannot  afford  to  state
 that  they  have  practical  business  ex-
 perience.  If  only  they  had  consulted
 the  private  sector,  I  mean  some  busi-
 nessmen  with  practical  experience
 in  matters  like  this,  these  agreements
 would  have  been  more  beneficial  to
 the  country.  At  a  time  when  we  are
 straining  every  nerve  to  find  resour-
 ces  for  our  Plans,  we  cannot  afford  to
 let  these  inexperienced  bureaucrats
 make  experiments  in  nation-building
 activities.  I  will  therefore  strongly
 recommend  to  the  hon.  Minister  and
 other  hon.  Ministers  to  consult  practi-
 cal  businessmen  when  similar  agree-
 ments  are  negotiated  in  future.

 Coming  back  to  ship-building,  even
 assuming  that  the  Hindustan  Ship-
 yard  will  have  better  technicians  in
 the  future,  it  will  not  be  able  to  build
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 the  ships  required  by  the  country.
 Even  when  fully  expanded,  the  Vizag
 Shipyard’s  capacity  is  only  40,000  to
 50,000  tons  when  our  requirements  in
 due  course  on  the  basis  of  target  of
 2  million  tons,  will  demand  an  annual
 construction  of  at  least  100,000  tons.
 The  tonnage  of  Indian  ships  which
 will  be  30  years  or  more  old  by  the
 end  of  the  second  Plan  would  be  about
 90,000  tons.  This  tonnage  will  have
 to  be  replaced  in  the  second  Five  Year
 Plan.  It  is  now  absolutely  clear  that
 we  will  require  a  second  shipbuilding
 yard  with  bigger  capacity  to  build
 these  ships,  and  to  meet  the  construc-
 tion  requirements  of  our  growing
 Navy.  Yesterday,  a  question  was  an-
 swered  by  the  Transport  Ministry
 that  another  ship-building  yard  is
 under  consideration  and  it  may  be  im-
 plemented  in  the  course  of  the  Third
 Plan.

 The  Deputy  Minister  of  Railways
 and  Transport  (Shri  Alagesan):  We
 did  not  answer  any  such  question.

 The  Deputy  Minister  of  Production
 (Shri  Satish  Chandra):  I  answered
 it.

 Shri  Matthen:  Thank  you.  Of  course
 we  are  not  going  to  depend  on  French
 technicians  for  this  even  though  we
 need  technicians  badly.  I  will  re-
 commend  to  the  Government  to  con-
 sider  the  desirability  of  having  an
 agreement  with  some  _  established
 West  German  firm  or  some  Japanese
 firm,  both  of  whom  have  proved  their
 capacity  to  build  ships  economically
 and  in  time.  As  far  as  the  second
 ship-building  yard  is  concerned,  may
 I  take  the  liberty  of  suggesting  the
 Proper  place,  that  is  near  the  Will-
 ingdon  Island  in  Cochin.

 To  the  problem  of  construction
 must  be  added  the  problem  of  main-
 tenance,  service  and  repair  of  ships.
 In  all  maritime  countries,  not  only
 are  their  ship  repairing  berths  in  the
 shipyard,  but  there  are  repairing
 berths  in  all  ports.  These  are  prob-
 lems  to  which,  I  am  afraid,  hardly
 any  or  adequate  attention  has  been
 paid  by  the  authorities.

 For  example,  Bombay  which  forms
 the  headquarters  of  a  large  number

 23  SEPTEMBER  955  Appointment  of  74984 Commission  for  Deve-
 lopment  of  Indian

 Shipping
 of  shipping  companies,  badly  needs
 some  three  or  four  repairing  berths.
 The  requirements  in  this  benalf  of  the
 other  major  ports  like  Calcutta  Mad-
 ras,  Cochin  and  Kandla  are  also  to  be
 borne  in  mind.

 The  ports  are  naturally  concerned
 with  the  greater  activities  regarding
 ship's  operations  besides  repair
 berths.  They  have  to  provide  excel-
 lent  up-to-date  methods  for  loading
 and  discharging  and  efficient  dock  lab-
 our,  so  that  the  turn-round  of  ships
 is  not  delayed  as  is  the  case  today.  I
 understand  that  heavy  engineering
 goods  like  locomotives,  boilers  etc.,
 meant  for  the  Southern  Railway  are
 now  imported  to  the  Bombay  harbour
 and  then  taken  all  the  way  by  rail
 to  the  Southern  Railway,  even  though
 there  is  a  first  class  harbour  in  Cochin.
 I  was  in  Bombay  five  days  ago.  There
 were  25  ships  awaiting  entrance  while
 there  was  ample  room  in  Cochin.
 This  is,  of  course,.a  very  uneconomi-
 eal  procedure.  On  enquiry  I  under-
 stand  that  this  is  due  to  lack  of  ade-
 quate  floating  crane  facilities  in
 Cochin.  The  unloading  of  heavy  lo-
 comotives  like  the  ones  mentioned
 need  floating  cranes  of  50/60  tons
 capacity,  while  what  we  have  in  poor
 Cochin  is  hardly  20  tons  capacity.

 In  this  connection,  I  cannot  help
 mentioning  the  fact  that  the  major
 ports,  deficient  as  they  are,  have  not
 been  able  to  utilise  even  the  sums  of
 money  allotted  to  them  during  the
 First  Five  Year  Plan.  Iveeping  the
 ports  in  a  tip-top  condition  will  be
 one  of  the  functions  of  the  proposed
 Maritime  Commission.

 Another  function  which  the  U.S.
 Maritime  Commission  has  been  dis-
 charging  very  efficiently  is  in  effect-
 ing  charters  for  the  needs  of  the
 Navy.  I  would  draw  the  attention  of
 the  House  to  the  fact  that  there  is
 no  integrated  chartering  agency  in
 this  country,  and  it  is  up  to  the  Gov-
 ernment  to  provide  one,  preferably  in
 co-operation  with  private  Indian
 agencies.  For  this  essential  activity
 there  is  no  agency  in  India  today.
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 {Shri  Matthen]
 There  is  next  the  question  of  mari-

 time  training  for  officers  and  seamen.
 For  this  we  have  to  chalk  out  our
 plans,  as  in  the  case  of  ship-building,
 on  the  basis  of  our  requirements  in
 due  course  of  two  million  tons,  be-
 cause  personnel  is  not  a  commodity
 we  can  purchase  in  the  market.  Even
 foreign  countries  are  not  today  in  a
 position  to  provide  that  man  power
 we  require  even  if  we  want  to  re-
 cruit  them.  Therefore,  we  must  do
 our  best  to  meet  our  requirements,
 and  here,  aware  as  I  am  of  the  place
 taken  by  the  Ministry  to  provide  ad-
 ditional  facilities  for  maritime  train-
 ing,  I  am  afraid,  the  facilities  both  for
 officers  and  men  will  not  prove  ade-
 quate  when  we  bear  in  mind  the  re-
 quirements  of  not  merely  our  ships’
 officers  and  engineers,  but  of  our
 pilots,  dock  masters  and  other  mari-
 time  personnel  which  go  with  an  effi-
 cient  merchant  navy.  This  question
 also  requires  to  be  tackled  at  a  high
 level  and  the  maintenance  of  Indian
 personnel  at  the  highest  standard  of
 efficiency  will  be  one  of  the  main
 functions  of  this  Commission,  as  it  is
 these  men  who,  in  their  many  calls
 at  foreign  ports,  are  looked  upon  as
 direct  representative  of  the  Indian
 nation.

 I  next  come  to  the  need  for  direct
 Government  aids  for  shipping  and
 ship-building,  and  here  one  cannot
 but  be  struck  by  the  fact  that  while
 direct  subsidy  is  given  to  the  Hindu-
 stan  shipyard  in  the  sense  of  the  Go-
 vernment  bearing  difference  between
 the  cost  of  building  a  ship  in  India
 and  in  foreign  countries,  the  only
 ether  help,  temporary  by  its  very  na-
 ture,  that  has  so  far  been  given  is  the
 provision  of  loans.  I  am  glad  _  the
 Government  has  promised  to  libera-
 lise  the  terms  of  these  loans,  and  I

 ‘believe  that  such  liberalisation  will
 be  announced.  immediately.  But,  even
 then,  when  our  overseas  vessels  enter
 the  field  of  carriage  of  our  overseas
 trade,  I  cannot  but  feel  that  in  some
 of  the  routes,  at  least  in  the  initial
 stages,  the  need  for  direct  subsidies
 will  arise.  In  fact,  this  may  be  neces-
 sary  even  in  long  routes  in  which  we
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 may  like  to  have  our  shipping  estab-
 lished.  But,  shipping  can  be  called
 established  only  when  shipping  com-
 panies  have  plenty  of  reserves  at  their
 back  which  they  can  fall  back  upon
 in  case  of  need.  For  example,  in  the
 ease  of  British  shipping  which  on  the
 basis  of  some  1a  liner  companies  have
 declared  reserves,  to  say  nothing  of
 secret  reserves,  amounting  to  about
 Rs.  60  crores,  averaging  ten  crores
 per  company.  This  will  enable  them
 to  withstand  the  effects  of  bad  trade,
 temporary  increase  in  operating  costs,
 and  even  rate  wars  when  they  come.
 Unfortunately,  however,  the  reserves
 of  Indian  shipping  companies  are  not
 worth  mentioning,  being  barely  a
 crore  of  rupees  and  this  given  them
 hardly  any  resistance  power.  This  is
 one  of  the  weak  points  of  our  shipping
 companies.  I,  therefore,  suggest  that

 steps  should  be  taken  to  see  that
 Indian  shipping  does  not  remain  lean
 and  stagnant,  but  should  become  a
 robust  and  healthy  industry.  Here,
 we  cannot  but  have  a  better  example
 to  follow  than  that  of  the  United
 States  of  America  which,  even  when
 owning  half  the  tonnage  of  the  world,
 gives  liberal  subsidies  on  ships  operat-
 ing  on  various  scheduled  routes,  Here
 also  more  than  two  Ministries  of  the
 Government  of  India  are  involved,  I
 believe  I  am  not  shocking  the  hon.
 Minister  or  even  the  Finance  Minis-
 ter  when  I  suggest  subsidies.  I  won-
 der  if  the  House  is  fully  aware  of  the
 Place  of  shipping  not  only  in  the  eco-
 nomy  of  India  but  in  its  security.  We
 have,  as  I  said  already,  3,600  miles  of
 coastal  line  which  needs  adequate  pro-
 tection.  Even  though  we  believe  in
 Panch  Shila,  co-existence,  peaceful
 negotiations,  Bandung  etc.,  and  have
 been  honestly  trying  to  practise
 the  same,  we  cannot  afford  td
 believe  that  certain  of  the  rival  coun-
 tries  will  practise  these  moral  values.
 We  have  to  be  on  our  own  guard.  We
 cannot  now  afford  to  build  an  efficient
 navy  for  this  purpose.  Meanwhile,  our
 merchant  navy  is  doing  a  lot  of  poli-
 cing  for  us.  That  is  one  justification
 for  subsidies  and  other  aids  to  ship-
 ping  companies.
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 National  defence  is  an  important
 subject.  Because  it  is  of.  public  inter-
 est,  provision  must  be  made  for  doing
 it  at  public  -expense.  The  ground
 work  for  a  carefully  controlled  ship-
 ping  programme  and  for  the  adaptation
 of  that  programme  to  the  special  needs
 of  national  defence  is  an  important
 factor  which  we  cannot  lose  sight  of.

 -Then,  there  is  the  employment  pot-
 ential  in  developing  shipping,  .as  was
 pointed  out  by  the  study  group—not
 only  forthe  men  employed  bythe  ships,
 but  the  adventurous  people  getting
 fixed  up  in  other  countries  where
 there.are  better  prospects  for  employ-
 ment  etc.  One  of  the  main:  purposes
 of  the  Second  Five  Year  Plan  is  to
 provide  employment  for  about  2  mil-
 lion  people.  If  there  is  ome  clear
 method  or  way  of  doing  it,  it  is  by
 developing  shipping

 In  this  connection,  I  would  like  to
 add  a  word  about  the  report.  of  the
 study  group  of  the  Consultative  Com-
 mittee  of  shipowners,  appointed  to
 examine  the  shipping  target  for  the
 Second  Five  Year  Plan.  I  do  admit
 that  the  members  of  'the  study  group
 are  intelligent  men  with  practical  ex-
 perience  in  the  shipping  field  and  their
 recommendations  deserve  sympathetic
 consideration.  Their  recommenda-
 tions  have  already  received  the  bles-
 sings  of  the  hon.  Minister  and.  will
 certainly:  receive  the  sympathetic  con-
 sideration  of  the  Planning  _Commis-
 sion.  _The  study  ‘group  is  fully  con-
 scious  of  the  vital  necessity  of  mak-
 ing.a  very  substantial  addition  to  the
 existing  ship  tonnage  of  the  country,
 both  for  promoting  the  economic
 Prosperity  and  the  effective.  security of  India.  The  study  group  —  realises
 that  to  achieve  this  object,  the  coun-
 try  should.also  include  a  fair  num-
 ber  of  sea-going.  passenger  ships  and
 tankers.  As  ‘the  conservation  of  the
 foreign  exchange  of  the  country  and
 a  substantial  increase  in  its  invisible
 export  are  essential  to  the  mainten-
 ance  and  progress  of  a  strong  and
 effective  balanced  economy  of  the
 country,  the  building  of  an  adequate
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 merchant  navy  as  quickly  as  possible
 is  an  inevitable  obligation..which  must
 be  satisfactorily  discharged  -without
 delay.  They  add  that  the  experience
 has  shown  that  a  martime  country  can
 maintain  its  position  in  or  retain  its
 hold.on  the  international  markets  only
 with  the  service  and  support  of..a
 powerful  national  merchant.  nayy.:of
 its  own.  Indian  shipping  -will.  have,
 therefore,  to..provide  and  .develop  -its
 services  on  all  such  trade.  routes  on
 which  India’s  passengers  and  cargo
 are  earried-at  present.or  are  likely..to
 be  carried  in  the.  future.

 The  study  -  group:  has-.also  -retlised
 only  too  vividly  the  -ability  with
 which  even  the  small  maritime  coun-
 tries.  were  adding  substantial  ship
 tonnage  to  their  fleet  year  after  year.
 Even  ex-enemy  countries  like  Japan,
 Germany  and  Italy  have  re-captured
 and  are  establishing  their  previous
 position  in  India’s  overseas  trade.
 How  vital  it  is,  they  say,  therefore,
 for  India  to  make  a  very  substantial
 addition  to  its  merchant.  fleet.  To
 safeguard  its  own  economy  .was.a  live
 issue  which  was.  uppermost:in  the  mind
 of  the  study  group  all  througout  its

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  cannot  -al-
 low  the  hon.  Member.  any  more  time.
 I  have  got  a  number  of  names  here.
 I  have  given  him  20  minutes.

 Shri  Matthen:  As  convenor  of......

 iMr,  Deputy-Speaker:  All  tight.  I
 will  allow  him  all  the  time  of  all  the
 hon.  Members,  I  .have  no  quarrel.  But
 I  am  getting  all  sorts  of  letters.

 Shri  Matthen:  In  spit  ..of  :.all  these
 strong  convictions  I  wonderwhy  :‘the
 study.  group  was  satisfied.  with  a  mod-
 est  proposal  of  445,000  tons  as  the
 target  of  the  Second  Five  Year  Plan.
 Even  though  the  Policy  Commission
 recammended  a  target  of  two  million
 tons  in  498४7  to  be  attained  within
 seven  or  eight  years,  that  is  by.  now,
 and  the  Government  had  accepted  its
 recommendation,  and  was  able.  to  im-
 plement  only  up  to  25  per  cent.  of  it.
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 [Shri  Matthen]
 it  passes  me  why  the  study  group
 does  not  raise  the  target  to  at  least
 600,000  tons,  making  a  total  of
 1,200,000,  tons  by  1961.  With  due  res-
 pect  to  the  members  of  the  study  group,
 I  am  afraid  they  have  betrayed  some
 merchant  mentality.  This  shows  an
 inferiority  complex  which  we  Indians
 cannot  afford  during  the  Plan  period.
 Let  us  aim  high,  believing  that  we
 are  able  to  achieve  it,  and  let  us  have
 a  positive  faith  in  our  targets.  Only
 then  we  shall  be  able  to  achieve
 them.  If,  on  the  contrary,  we  hesi-
 tate  and  have  no  positive  faith  in
 our  Plan,  then  I  am  afraid  the  result
 will  be  disappointing.

 Another  factor  which  is  basic  in  re-
 gard  to  shipping  today  is  the  lack  of
 dividend-potential.  The  Scindias,  our
 oldest  shipping  company,  in  spite  of
 their  years  of  activity  and  service  are
 hardly  quoting  their  shares  even  now
 at  par.  As  for  the  other  shipping
 companies,  even  though  three  ship-
 Ping  corporations  have  been  announc-
 ed  to  be  set  up  by  Government,  yet
 only  one  has  so  far  been  set  up,  and
 that  is  the  Eastern  Shipping  Corpora-
 tion.  But  even  in  that  concern,  the
 share  capital  has  been  contributed
 partly  by  the  managing  agents  and
 partly  by  Government,  and  private
 capital  has  not  been  asked  for  at  all,
 because  they  know  very  well  that
 they  are  not  going  to  get  it.  This  is
 the  basic  factor  which  we  have  to  re-
 cognise  when  steps  are  taken  for  the
 development  of  shipping—I  mean
 capital  formation  for  the  purpose.
 Private  capital  is  not  coming  forward.
 It  is  not  that  India  has  no  private
 capital  which  would  come  forward,
 but  it  is  because  private  capital  is
 feeling  shy  for  good  reason,  namely
 lack  of  earning  capacity.

 On  account  of  the  great  national
 importance  of  shipping  in  the  matter
 of  security  and  defence——I  hope  the
 hon.  Minister  will  forgive  me—I  would
 suggest  some  substantial  tax  relief  to
 get  over  this  basic  factor.  That  was
 how  West  Germany  and  Italy  were
 able  to  build  up  their  lost  tonnage
 amounting  to  nearly  4  million  tons,
 in  the  course  of  five  or  six  years.  They
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 exempted  dividends  of  shipping  com-
 panies  from  payment  of  income-tax.
 I  suggest  that  a  similar  tax  relief
 should  be  given  for  the  Indian  ship-
 ping  companies  also.

 I  now  come  to  the  resolution  pro-
 per.  The  amendments  of  Shri  Das
 and  Shri  M.  D.  Joshi  are  an  improve-
 ment  on  the  original  resolution,  and
 therefore  I  am  giving  my  wholeheart-
 ed  support  to  them.  If  the  hon.  Min-
 ister  is  going  to  accept  this  resolution,
 then  he  is  not  going  to  enunciate  any
 new  policy.  For,  the  Shipping  policy
 Committee  had  made  this  recom-
 mendation  for  the  setting  up  of  an
 Indian  Shipping  Board  as  early  as
 ‘1947,  and  Government  had  also  ac-
 cepted  the  same  in  principal.

 I  have  got  here  with  me  copy  of  the
 Government  resolution  on  the  subject,
 but  for  want  of  time  I  shall  not  read
 it.  In  that  resolution,  inter  alia,  we
 find:

 “The  Government  of  India  ac-
 cept  in  principal  the  recommenda-
 tions  of  the  Committee  that  a
 Shipping  Board  should  be  set  up,
 and  agree  generally  with  the  pro-
 posal  regarding  its  functions.”
 The  functions  of  the  Shipping  Board

 have  also  been  defined  there,  but  for
 want  of  time  I  shall  not  read  them
 now.  But  we  find  that  though  these
 important  functions  of  the  Shipping
 Board  have  been  agreed  to  by  Gov-
 ernment,  yet  they  remain  a  dead  let-
 ter,  for  they  have  not  been  entrust-
 ed  to  any  organisation,  nor  has  any
 Shipping  Board  as  envisaged  by  the
 committee  been  set  up  so  far.
 When  I  was  discussing  this  matter
 with  the  hon.  Deputy  Minister  a  week
 ago,  I  was  told  that  this  proposal  has
 already  been  implemented  by  the
 creation  of  a  Directorate-General  of
 Shipping  at  Bombay.  I  admit  that
 this  Directorate-General  is  a  move  in
 the  right  direction  and  it  has  done  a
 good  job.  But  to  say  that  that  is  the
 board  which  the  Shipping  Policy
 Committee  had  in  view  is  to
 distort  what  they  have  recommend-
 ed.  What  that  committee  had  propos-
 ed  was  a  co-ordinating  board,  co-or-
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 dinating  matters  affecting  shipping  in
 half  a  dozen  Ministeries  like  the  Min-
 istry  of  Transport,  the  Ministry  of
 Railways,  the  Ministry  of  Production
 the  Ministry  of  Commerce,  and
 the  Ministry  of  Defence.  I  feel
 that  to  avoid  unnecessary  redtapism
 and  delay,  it  is  necessary  to
 take  immediate  steps  for  the
 establishment  of  a  board  commis-
 sion  council,  or  whatever  you  may
 eall  it.  Co-ordination  is  the  impor-
 tant  feature  that  has  to  be  attended
 to.  Certainly,  the  Directorate-Gene-
 ral  of  Shipping  has  nothing  to  do  with
 this  co-ordination,  nor  has  it  anything
 to  do  with  the  other  Ministries.

 I  feel  that  this  is  a  resolution  which
 the  hon,  Minister  is  in  honour  bouna
 to  accept  in  the  face  of  the  resolution
 passed  by  the  Ministry  already.  Let
 me  make  one  other  point  clear  in  this
 connection.  The  board  that  we  have-
 in  view  is  a  purely  Government  or-
 ganisation,  like  the  Tariff  Commis-
 sion.  We  do  not  expect  any  private
 interest  or  any  Member  of  Parliament
 to  be  there.  If  necessary,  I  would
 not  mind  even  some  foreign  techni-
 cians  being  brought  in.

 Before  I  conclude  I  would  like  to
 say  a  word  about  the  reported  deci-
 sion  or  inclination  of  the  Planning
 Commission  to  reduce  the  targets  in
 regard  to  shipping.  Even  the  modest
 target  of  Rs.  80  crores  proposed  by
 that  body  and  blessed  by  the  hon.
 Minister  also  is  likely  to  be  cut  down
 to  Rs.  50  crores.  This  shows  a  lack
 of  perspective.  I  wish  you  to  inform
 the  Planning  Commission  that  this
 House  is  not  in  a  mood  to  accept  any-
 thing  less  than  Rs.  00  crores  as  the
 target  in  the  matter  of  shipping.

 Shri  Raghunath  Singh  (Benaras-

 pistt.
 Central):  Not  a  single  penny

 Shri  Matthen:  In  conclusion,  for-
 give  me  for  saying  that  it  is  we  who
 have  the  last  word,  whatever  the
 Planning  Commission  may  decide.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Shri  Raghu-
 ramaiah  has  drawn  my  attention  to
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 the  fact  that  some  further  amend-
 ments  have  been  received  since  the
 resolution  was  moved  the  other  day.

 .Hon.  Members,  it  they  wish  to  move
 ‘those  amendments,  may  do  so  now.

 Shri  M.  D.  Joshi  (Ratnagiri  South):
 I  beg  to  move:

 That  for  the  original  Resolution,  the
 following  be  substituted:

 “This  House  recommends  to  the
 Government  that  with  a  view  to
 develop,  in  as  short  a  time  as
 Possible,  for  national  defence  and
 advancement  of  foreign  and
 domestic  commerce  of  India,  an
 adequate  Mercantile  Marine  cap-
 able  of  carrying  a  very  substan-
 tial  portion  of  India’s  overseas
 trade,  the  Ministry  of  Transport
 should  keep  in  more  constant  and
 consistent  contract  through  ad  hoc
 consultations  with  various  Minis-
 tries  particularly  the  Ministries  of
 Railways,  Defence,  Production,
 Works,  Housing  and  Supply,  and
 Commerce  and  Industry,  in  re-
 gard  to  such  matters  pertaining
 to  shipping  as  fall  within  their
 purview,  so  that  the  joint  ac-
 tion  may  help  to  promote  the
 national  policy  regarding  ship-
 ping  by  achieving  the  necessary
 targets  umder  the  Five  Year
 Plan.”

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  (Purnea
 cum  Santal  Paraganas):  I  beg  to
 move:

 That  for  the  original  Resolution,
 the  following  be  substituted;

 “This  House  is  of  opinion
 that  suitable  steps  should  be
 taken  by  the  Government  for  the
 rapid  development  of  Indian
 Shipping.”

 Shri  Raghuramaiah:  I  beg  to  move:

 That  for  the  original  Resolution,
 the  following  be  substituted;

 “This  House  while  appreciat-
 ing  the  steps  so  far  taken  by  the
 Government  of  India  towards
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 (Shri  Raghuramaiah]
 the  development  of  Indian  Ship-
 Ping,  suggests  that  all  further
 suitable  measures  be  taken  to
 expand  rapidly  coastal  overseas
 tonnage.”
 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  I  beg  to

 move:
 That  for  the  original  Resolution,

 the  following  be  substituted:
 “This  House,  while  appreciat-

 ing  the  steps  so  far  taken  by  the
 Government  of  India  for  the
 development  of  Indian  shipping,
 is  of  opinion  that  suitable  steps
 should  be  taken  by  the  Govern-
 ment  for  the  rapid  development
 of  Indian  shipping."
 Shri  Bogawat

 South):  I  beg  to  move:
 That  for  the  original  Resolution,

 the  following  be  substituted;
 “This  House  is  of  opinion  that

 in  order  to  develop  our  export,
 import  and  coastal  trade,  it  is  most
 essential  that  suitable  and  urgent
 steps  be  taken  by  the  Govern-
 ment  for  the  rapid  development
 of  Indian  shipping.”
 Mr.  Deputy-Speaker:  Amendments

 moved:
 (l)  That  for  the  original  Resolu-

 tion,  the  following  be  substituted:
 “This  House,  recommends  to

 the  Government  that,  with  a  view
 to  develop,  in  as  short  a  time  as
 possible,  for  national  defence  and
 advancement  of  foreign  and
 domestic  commerce  of  India,  an
 adequate  Mercantile  Marine  cap-
 able  of  carrying  a  very  substan-
 tial  portion  of  India’s  overseas
 trade,  the  Ministry  of  Transport
 should  keep  in  more  constant  and
 consistent  contract  through  ad  hoc
 consultations  with  various  Minis-
 tries  particularly  the  Ministries
 of  Railways,  Defence,  Production,
 Works,  Housing  and  Supply,  and
 Commerce  and  Industry,  in

 .Tegard  to  such  matters  per-
 taining  to  shipping  as  fall  within
 their  purview,  so  that  the  joint
 action  may  help  to  promote  the
 national  policy  regarding  ship-

 (Ahmednagar
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 ping  by  achieving  the  necessary
 targets  under  the  Five  Year
 Plan.”
 (2)  That  for  the  original  Resolu-

 tion,  be  following  be  substituted:
 “This  House  is  of  opinion  that

 suitable  steps  should  be  taken  by
 the  Government  for  the  rapid
 development  of  Indian  Shipping.”
 (3)  That  for  the  original  Resolu-

 tion,  the  following  be  substituted:
 “This  House,  while  appreciat-

 ing  the  steps  so  far  taken  by  the
 Government  of  India  towards  the
 development  of  Indian  Shipping,
 suggests  that  all  further  suitable
 measures  be  taken  to  expand
 rapidly  coastal  and  overseas  ton-
 nage.”
 (4)  That  for  the  original  Resolu-

 tion,  the  following  be  substituted:
 “This  House,  while  appreciat-

 ing  the  steps  so  far  taken  by  the
 Government  of  India  for  the
 development  of  Indian  shipping,
 is  of  opinion  that  suitable  steps
 should  be  taken  by  the  Govern-
 ment  for  the  rapid  development
 of  Indian  shipping.”
 (5)  That  for  the  original  Resolu-

 tion,  the  following  be  substituted:
 “This  House  is  of  opinion  that

 in  order  to  develop  our  export,
 “import  and  coastal  trade,  it  is

 most  essential  that  suitable  and
 urgent  steps  be  taken  by  the
 Government  for  the  rapid  deve-
 lopment  of  Indian  shipping.”
 Shri  G.  D.  Somani  (Nagaur-Pali):

 The  vital  importance  of  providing
 adequate  transport  facilities  for  our
 expanding  economy  cannot  be  over-
 emphasised.  I  therefore  welcome  this
 resolution  which  has  been  moved  by
 my  hon.  friend  for  the  appointment
 of  a  commission  to  devise  ways  apd
 means  for  the  development  of  ship-
 ping  in  our  country.

 We  find  at  present  that  there  is
 lack  of  adequate  transport  facilities
 all  around,  and  there  is  lack  of  a  co-
 ordinated  policy  and  a  co-ordinated
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 Programme  in  regard  to  the  develop-
 ment  of  the  railways,  shipping  and
 roads.  It  is  evident  that  more  atten-
 tion  has,  of  course  naturally,  been
 paid  to  the  development  of  railways
 in  our  country.  But  the  fact  remains
 that  unless  proper  and  adequate  at-
 terition  is  paid  to  the  all-round  deve-
 lopment  of  all  the  three  sectors  of
 our  transport  resources,  i.  the  rail
 ways,  shipping  and  roads,  we  shall
 not  be  able  to  cater  satisfactorily  to
 the  needs  of  our  growing  economy.
 The  situation,.if  anything,  has  been
 deteriorating.  I  hope  the  hon.  Minis-
 ter  also  realises  the  seriousness  of  the
 responsibilities  of  the  Transport  and
 Railway  Ministries,  in  ensuring  that
 nothing  will  come  in  the  way  of  our
 growing  needs  at  the  time  of  +  the
 Second  Five  Year  Plan,  where  we
 have  envisaged  such  a  huge  and  am-
 bitious  programme  for  expanding
 our  economy  in  all  directions.

 It  is  in  the  context  of  these  grow-
 ing  needs  that  I  hope  that  our  Trans-
 port  and  Railway  Ministries  will  rise
 to  the  occasion  and  take  all  possible
 steps  in  all  directions  to  ensure  that
 the  transport  needs  of  our  country
 will  be  adequately  met.

 Coming  to  the  question  of  shipping,
 our  target  is  already  there  to  secure
 2  million  tons  in  due  course.  But
 there  are  various  difficulties  in  the
 development  of  our  shipping  indus-
 try.  It  is  high  time  that  some  com-
 mission  is  appointed  to  go  into  the
 various  problems  that  have  been
 solved  and  the  various  difficulties  that
 still  remain  in  the  way  of  our  achiev-
 ing  the  target  that  we  have  set  before
 ourselves.

 In  this  connection,  I  would  like  the
 hon,  Minister  to  realise  what  has  al-
 ready  been  done  in  the  initial
 stages  of  development  of  shipping
 throughout  the  various  countries  of
 the  world.  If  we  are  to  develop  our
 shipping  industry  in  this  country,
 naturally,  we  have  to  follow  the  same
 course  and  give  facilities  and  help  in
 all  directions  in  which  the  various
 developed  countries  of  today  have
 given  assistance  in  the  initial  period.
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 I  would  particularly  like  to  draw
 the  attention  of  the  hon.  Minister  to
 the  policy  of  discriminating  railway
 rates  to  encourage  indigenous  ship-
 ping  so  that  our  shipping  will  receive
 the  necessary  incentive  in  the  desired
 direction.  I  find  that  almost  all  the
 countries  of  the  world  including
 Germany,  Japan,  France,  Italy,  Aus-
 tralia  ‘and  even  the  so-called  free
 trade  countries  of  U.K.  and  U.S.A.
 have  followed  very  vigorously  the
 same  policy  during  the  course  of  their
 initial  economic  development.

 I  would  just  like  to  give  briefly  a
 few  quotations  in  this  connection
 about  the  action  taken  in  regard  to
 this  policy  of  discriminating  railway
 freight  rates.

 Professer  Clerk  in  his  Studies  in
 the  Economics  of  Overhead  Costs
 regards  this  for  and  against  non-dis-
 crimination  by  Railways  as  the  belie-
 vers  in  free  trade  and  protection  in
 the  region  of  general  fiscal  theory.

 Prof.  C.  N.  Vakil,  in  his  preface  to
 Railway  Rates  in  relation  to  Trade
 and  Inustry  in  India  by  Tiwari,
 refers  to  the  need  for  paying  adequate
 attention  to  the  question  of  co-ordi-
 nating  the  Railway  Policies  with  the
 general  economic  policies  of  the  coun-
 try.

 Then,  there  is  the  Principles  of
 Rail-road  Transportation  by  Johnson
 and  Van  Metre.  There,  they  have
 said  that  the  close  connection  bet-
 ween  the  National  Railways  and
 Shipping  in  Germany  will  be  clear
 from  the  fact  that  when  the  War  of
 9l4  commenced,  the  Railways  of  the
 Empire  were  placed  under  the  control

 ‘of  the  Central  Government  and  Al-
 bert  Ballin,  the  Director  General  of
 the  Hamburg-America  Shipping  Line,
 was  chosen  to  direct  the  system.

 “Germany  before  World  War  II
 did  not  exercise  any  regular
 authority  over  rates  but  was  in  a
 position  to  bring  its  influence  to
 bear  through  the  Government's
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 [Shri  G.  D.  Somani]
 controlling  interests  in  the  North
 German  Lloyd  and  Hamburg-
 American  Lines.  Furthermore,
 through  the  use  of  export  subsi-
 dies,  preferential  rail  rates  and
 exchange  control  the  German
 Government  was  in  a  position  to
 favour  German  export  industries
 and  shippers  without  interfering
 with  the  usual  ocean  rate-making
 practices.”

 Then,  “the  Iraq  Railways  allowed
 special  rates  for  traffic  consigned  over
 their  system  to  the  Anglo-Persia  Oil
 Co.”

 “German  shipping  was  not
 directly  subsidised,  but  British
 owners  complain  that  through
 rates  on  the  German  State  Rail-
 ways  were  manipulated  to  the
 advantage  of  German  shipping.”

 Even  in  the  land  of  private  enter-
 prise,  viz.,  U.S.A,  according  to  John-
 son  Huebner—Rail-road  Traffic  and
 Rates—it  is  quite  common  to  find  Sea-
 board  differentials  on  imports  into
 and  exports  from  (a)  Atlantic  ports.
 (b)  Gulf  ports  and  (c)  Pacific  ports.
 According  to  these  authors,  it  is  quite
 common  to  find  manipulations  of
 Railway  rates:

 “(A)  (l)  To  help  American
 Industries  by  means  of  low  rates
 on  certain  materials  needed  from
 abroad.

 (2)  Low  rates  on  certain  manu-
 factured  goods  exported  to  fore-
 ign  markets.

 (B)  To  lessen  restrictive  effect
 of  the  high  tariff  levied  upon
 certain  imports.

 (C)  To  meet  competition  among
 the  3  sets  cf  ports  mentioned
 above,  and

 (D)  To  develop  foreign  trade.”

 Thus,  preferential  rates  seem  to  be
 the  normal  feature  of  railway  poli-
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 cies.  They  have  been  used  for  assist-
 ing  industries  and  certain  commodi-
 ties  in  import  and  export  trades
 also  for  development  of  ports  and
 national  shipping  of  maritime  coun-
 tries.  I  would,  therefore,  appeal  to
 the  hon.  Minister  that  a  further  study
 of  the  subject  should,  be  entrusted  to
 the  proposed  Railway  Sea  Transport
 Co-ordination  Committee  by  adding
 in  the  terms  of  reference  ‘Preferntial
 rates  for  carriage  of  commodities
 meant  for  shipment  by  Indian  ves-
 sely,  so  that,  in  the  light  of  the
 experience  of  the  other  countries,  our
 railways  may  also  adopt  a_  policy
 which,  on  the  one  hand,  will  be  help-
 ful  to  our  export  and  import  trade
 and,  on  the  other  hand,  will  also
 assist  our  indigenous  shipping  con-
 cerns  in  the  initial  period  of  develor-
 ment.

 This  is  a  very  important  question
 and  I  hope  the  hon.  Minister  will
 certainly  take  steps  to  ensure  that
 this  important  means  of  assisting  the
 shipping  trade  will  be  fully  exported
 by  our  railways  also.

 I  would  also  like  to  draw  the  atten-
 tion  of  the  hon,  Minister  to  the  freight
 rates  that  are  prevalent  at  present  on
 our  coastal  trade.  My  experience  is
 that  in  the  pre-war  days  the  freight
 rates  being  charged  by  the  steamship
 companies  used  to  be  much  lower
 than  what  the  railways  used  to
 charge.  But,  the  position  has  been
 exactly  reversed  now  and  we  find
 that  the  steamship  companies  are
 charging  a  much  higher  rate  of
 freight  for  the  transport  of  materials
 from  one  end  of  the  country  to  the
 other.  I  do  not  want  to  go  into  the
 reasons,  into  the  costings  which  have
 necessitated  this  step  but  the  fact
 remains  that  we  have  to  co-ordinate
 this  freight  structure  in  a  manner
 which  will  enable  the  various  indus-
 tries  to  utilise  our  coastal  shipping
 for  the  transport  of  various  materials.
 This  is  handicapped  by  a  very  prohi-
 bitive  freight  rate  that  is  being  charg-
 ed  at  present  by  our  indigenous  com-
 panies.  This  can  be  gone  into  scienti-



 ‘14999  Resolution  re.

 fically.  I  hope  that  all  these  ques-
 tions  will  be  properly  looked  into.

 Shri  Sarangadhar  Das  (Dhenkanal
 —West  Cuttack):  I  come  after  so
 many  speakers  and  the  material  is  al-
 most  finished,  But,  it  is  well-known
 that  to  a  maritime  country  ship-
 building  is  essential  for  the  develop-
 ment  of  the  country  as  well  as  to
 establish  connections  with  other  coun-
 tries  all  over  the  world,  whereby
 these  steamers  with  the  Indian  fisg
 can  carry  the  message  of  peace  to
 the  people  all  over  the  world.  There-
 fore,  our  shipping  industry  which  -is
 now  in  the  nascent  state  needs  all
 the  encouragement  and  help  frem
 Government  as  well  as  from  manu-
 facturers  and  businessmen  who  will
 be  responsible  for  the  development
 of  the  national  shipping  industry.

 With  the  Second  Five  Year  Plan
 that  is  being  envisaged  now,  there
 will  be  so  much  of  goods  to  be  moved
 from  one  point  to  another  and  to  be
 imported  from  abroad  as  well  as  to
 be  exported  to  neighbouring  coun-
 tries,  that  the  figures  are  astronomi-
 cal.  For  intance,  we  will  produce
 somewhere  about  5  to  6  million  tons
 of  steel,  60  million  tons  of  coal,  40
 million  tons  of  cement,  40,000  tons  of
 aluminium  and  umpteen  tons  of  fer-
 tilizers  as  well  as  heavy  chemicals,
 two  million  tons  of  sugar  etc.,  and
 all  this  has  to  be  moved.  Most  of  it
 will  internally  be  moved  by  the  rail-
 ways.  I  am  not  here  concerned  with
 how  the  railways  will  do  it.  But,  a
 good  deal  of  it  will  have  to  be  trans-
 ported  on  the  coast  from  one  point  to
 another.  If  we  have  any  surplus—as
 I  am  sure  in  some  lines  we  will  have
 a  surplus—they  will  have  to  be  ex-
 ported  to  the  neighbouring  countries,
 either  east  or  west.  Then,  there  will
 be  some  Rs.  1,600,  crores  worth  of
 machinery  and  equipment  that  will
 have  to  be  imported  from  the  United
 Kingdom  or  the  continent  of  Europe
 or  from  the  United  States.  It  has
 been  said  by  previous  speakers  that
 we  have  not  attained  the  target  even
 for  the  First  Five  Year  Plan,  which
 it  is  hoped  to  attain  in  the  next  few
 months.  If  the  Directorate  of  the
 Hindustan  Shipyard  Ltd.  carry  out
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 the  recommendations  of  the  Estimates
 Committee,  it  is  possible  that  we  will
 get  the  600,000  tons.  But  what  about
 the  Second  Five  Year  Plan?  Who
 will  carry  all  this  cargo?  Who  is
 entitled  to  carry  this  cargo?  Shall
 we  produce  and  produce  with  a  view
 to  becoming  self-sufficient  and  let
 foreign  ships  be  our  carriers?  Or,
 shall  we  deprive  our  young  naval
 architects,  engineers,  officers  and
 seamen  from  taking  their  share  in
 this  adventure  of  the  nation?  Shall
 we  surrender  our  foreign  exchange
 on  this  account  to  the  powerful  ship-
 ping  interests  of  the  foreign  coun-
 tries?  My  answer  to  all  these  ques-
 tions  is  an  “emphatic  no”.  We  must
 have  ships  and  more  ships  and  in-
 crease  our  tonnage  every  year  so  that
 the  target  of  two  million  tons  will  be
 reached  by  ‘1966.  I  am  ,happy  to
 acknowledge  that  our  Government
 have  accepted  this  target.  I  am  also
 happy  to  remind  the  House  that  the
 pioneer  efforts  of  the  daring  spon-
 sors  of  the  Coastal  Reservation  Bill
 of  the  twenties  and  of  the  continued
 fight  of  the  courageous  men  of  vision
 against  the  powerful  combine  of  the
 conference  lines  and  against  the  all-
 powerful  British  Raj  that  ruled  the
 country  in  the  interests  of  the  fore-
 igners,  have  at  last  come  to  fruition
 after  Independence.  Government
 reserved  all  coastal  shipping  for  our
 national  industry  and  the  Indian  ves-
 sels  have  been  carrying  00  per  cent.
 of  the  coastal  cargo.  But  what  about
 the  overseas  cargo?  We  shall  be
 carrying  only  5  per  cent  of  the  total
 overseas  cargo  provided  the  target
 of  the  First  Five  Year  Plan  is  attain-
 ed.  Out  of.the  overseas  cargo  of
 about  75  lakhs  tons,  as  a  result  of
 some  arrangements  entered  into  by
 the  Indian  shipping  compani  or
 shipowners"  association  with  the  U.K.
 continental  trades,  only  5%  is  being
 carried  to  the  U.K.  and  Continental

 Out  of  the  trade  with  the
 adjacent  countries,  only  50  per  cent.
 is  being  carried.  We  have  no  share
 in  the  Tramp  trade,  nor  in  the  tan-
 ker  cargo.  We  have  only  36  ships  in
 the  India-U.K.  continental  trades.
 Indian  shipping  is  not  to  be  seen  in
 the  American  continents.  Excepting
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 for  one  or  two  ports  on  the  coast  of
 the  Mediterranean  Sea,  the  Indian
 flag  is  rarely  to  be  seen.  It  is  hoped
 that  by  956  we  may  have  three
 Indian  steamers  on  the  runs  to  Aus-
 tralia  and  Japan.

 But  judging  from  the  findings  of
 the  Estimates  Committee,  the  perfor-
 mance  of  the  Hindustan  Shipyard
 Ltd.  is  far  from  satisfactory.  There
 have  been  cases  in  which  dates  of
 deliveries  had  been  postponed  by  over
 24  months.

 Shri  U.  M.  Trivedi  (Chittor):  Only
 24?

 Shri  Sarangadhar  Das:  Over  24
 months,  in  some  cases  it  is  28  months.

 Shri  U.  M.  Trivedi:  They  keep  it  in
 months  and  not  years!

 Shri  Sarangadhar  Das:  However,  it
 is  hoped  that  the  Directorate  of  the
 Shipyard  will  now  carry  out  the
 recommendations  of  the  Estimates
 Committee  and  attain  parity  in  deli-
 very  time  with  the  shipyards  in  other
 countries.  If  the  present  experts  fail
 to  come  up  to  the  mark,  alternative
 arrangements  must  be  made  before  it
 is  too  late.

 I  come  to  other  matters  that  have
 been  already  dwelt  upon  by  some  of
 the  speakers.  It  is  the  lack  of  ships
 that  prevent  us  from  taking  advan-
 tage  of  what  we  have  gained  in  other
 ways.  Here  is  an  instance.  There  is
 a  shipping  clause  inserted  in  the  bila-
 teral  trade  agreements  or  treaties
 that  we  have  entered  into  with  some
 of  the  European  countries  and  other
 countries  in  Asia  also.  But  the  Indian
 ships  carry  only  a  small  fraction  of
 the  cargo  from  these  countries,  be-
 eause  there  are  no  ships  in  the  pos-
 session  of  the  Indian  shipping  com-
 panies  to  carry  the  cargo.  Therefore,
 it  is  very  necessary  to  quicken  the
 pace  of  building  ships  in  the  Hindustan
 Shipyard.  I  would,  therefore,  recom-
 mend  the  following  measures  to  be
 Hindustan  Shipyard.  I  would,  there-
 fore,  recommend  the  following  mea-
 sures  to  be  taken  by  Government.
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 In  the  first  place,  90  per  cent.  of  the
 cost  of  the  ships  should  be  advanced
 as  loan  at  2  per  cent.  interest  for  coas-
 tal  tonnage  and  ay  per  cent.  interest
 for  overseas  tonnage.  At  such  low
 interest  and  such  a  large  percentage
 of  loan  I  am  afraid  many  of  my
 friends,  in  the  Government  Benches
 particularly,  will  smile,  but  I  want  to
 remind  the  Ministers  that  recently
 there  have  been  cases  of  giving  loans
 to  the  Industrial  Investment  Corpo-
 ration  and  banks  free  of  interest.
 There  have  been  cases  of  ‘no  interest
 loans’  to  land-based  industries,  and
 considering  the  fact  that  shipping  is
 a  very  hazardous  industry,  not  only
 meeting  all  sorts  of  risks  in  the  sea
 but  also  meeting  the  powerful  oppo-
 sition  of  the  vested  interests  who  are
 in  the  shipping  industry  and  who  have
 formed  conference  lines  and  who
 practise  all  kinds  of  discrimination
 against  newcomers,  it  is  very  neces-
 sary  that  this  loan  should  be  given.
 I  may  remind  the  House  that  for  the
 building  of  the  world-famous  giant
 passenger  liners,  Lousitania,  Maure-
 tania  and  Queen  Mary,  the  U.  K.  Gov-
 ernment  gave  huge  loans  at  Bry  per
 cent,  interest,  because  Great  Britain
 wanted  to  capture  the  whole  passen-
 ger  traffic  in  the  Atlantic  Ocean  by
 using  the  big  steamers  as  show-stea-
 mers  and  thus  attracting  the  passen-
 gers  to  the  British  lines.

 The  next  thing  that  I  wish  to
 recommend  to  Government  is  about
 preferential  railway  rates  which  my
 friend  Shri  Somani  has  already  ela-
 borated.  I  just  want  to  add  one
 thing  to  what  he  has  said.  If  you
 come  nearer  home,  Indian  experience
 before  the  nationalisation  of  the  com-
 pany  railways  operating  in  India
 shows  how  rates  were  manipulated
 in  the  interests  of  the  foreign  manu-
 facturers  to  enable  them  either  to  com-
 pete  with  Indian  manufacturers  or  to
 take  away  raw  materials  at  cheap
 rates.  It  has  happened  in  our  own
 country.  As  a  young  man  many
 many  years  ago,  I  knew  the  com-
 plaints  that  the  Indian  manufacturers
 had,  and  also  how  the  raw  materials
 were  being  taken  away  from  here  at



 75003  Resolution  re.

 a  favourable  rate  to  be  manufactured
 therein  England  and  again  they  were
 brought  here  at  a  favourable  rate
 with  which  even  the  German  goods could  not  compete.  This  is  a  pro-
 Position  which  should  be  referred  to
 either  one  or  both  of  the  committees—
 namely  the  Railway  and  Coastal
 Shipping  Co-ordination  Committee  of
 which  the  Chairman  is  Shri  Lokur
 and  the  Railway  Freights  Structure
 Enquiry  Committee  under  the  Chair-
 manship  of  Shri  Ramaswamy  Muda-
 liar.

 The  third  recommendation  is  that
 with  a  view  to  quicken  the  pace  of
 building  ships  efficient  and  business-
 like  methods  should  be  adopted  in
 the  Hindustan  Shipyard  and  deli-
 veries  should  be  effected  in  scheduled
 time.  I  remember  many  questions
 and  discussions  taking  place  in  this
 House  on  this  subject  and  the.  replies
 of  the  Government  had  always  been
 evasive.  Some  reason  or  the  other
 is  given  as  to  why  there  is  delay  but
 to  my  mind  the  present  consultants
 with  the  Government  whom  they
 have  brought  into  this  venture  are
 not  the  proper  people.  This  is  some-
 thing  which  the  Government  should
 enquire  into  and  see  if  the  other
 countries  experienced  in  the  field—
 like  Germany,  Japan,  etc.—could
 serve  us  better.  In  the  meantime  it
 is  also  necessary  to  train  the  perso-
 nnel  for  every  kind  of  technical
 requirement  in  the  shipyard  in’  the
 universities  or  institutions  that  teach
 naval  architecture,  marine  engineer-
 ing,  etc.  so  that  when  another  ship-
 yard  is  established—I  would  refer  to
 it  later—the  Indian  personnel  will
 take  charge  of  that  yard.

 My  fourth  recommendation  is
 about  the  second  shipyard.  It  is
 necessary  to  have.a  second  yard.  On
 the  basis  of  the  national  target  of
 two  million  tons  and  of  the  effective
 life  of  a  ship  being  20  years,  a  replace-
 ment  of  11,00,000  gross  tons  will  be
 required  every  year.  As  the  capa-
 city,  at  best,  of  the  Hindustan  yard
 when  fully  developed  will  not  exceed
 40-50,000  tons,  the  need  for  a  second
 yard  capable  of  providing  more  than

 -
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 50,000  tons  a  year  will  have  to  be
 considered,  because  in  the  meantime
 the  needs  of  the  Navy  will  also  have to  be  considered.  Though  the  cons-
 truction  of  the  second  yard  need  not
 be  taken  in  hand  now,  I  hope  it  will  be
 initiated  somewhere  in  the  middle  of
 the  Second  Plan  so  that  in  the  begin-
 ning  of  the  Third  Plan  it  will  be
 ready.

 Shri  M.  8.  Gury  (My-
 sore):  Who  will  enjoy  it?  (Interrup-
 tion).

 Shri  Sarangadhar  Das:  Your  sons
 and  grandsons  will  enjoy.

 Mr,  Deputy-Speaker:  Whom  is  he
 addressing?  I  have  no  objection  of
 course  to  my  grandsons  enjoying.

 Shri  Sarangadhar  Das:  I  said  it
 with  reference  to  the  gentleman  who
 interrupted  me..

 Shri  M.  8,  Gurupadaswamy:  I  inter-
 rupted  him.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Hon.  Member
 may  speak  on  points  not  covered  by
 others.

 Shri  Sarangadhar  Das:  I  am  skip-
 ping  over  many  things;  I  do  not  want
 to  take  up  the  time.  It  is  my  job  to
 put  the  blame  on  the  Government  for
 their  acts  of  commission  and  omis-
 sion.  But  there  is  another  party  in
 this  case  who  must  share  the  blame,
 I  mean  the  shipping  companies  and
 those  interested  in  Indian  shipping.
 With  a  view  to  develop  national  ship-
 ping  they  must  be  co-operative  with
 Government  by  taking  full  advantage
 of  the  Government's  loan  policy  and
 by  the  issue  of  new  capital,  Of
 course  they  could  not  entirely  depend
 upon  Government  to  do  the  job.

 Secondly  they  should  float  a  number
 of  new  companies  with  proper  capital
 backing  and  proper  know-how  which
 is  required  for  this  purpose.  Thirdly
 they  should  purchase  more  second-
 hand  tonnage  which  is  found  to  be
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 well-maintained.  The  last  thing  I
 want  to  say  both  for  the  Govern-
 ment  as  well  as  the  shipping  compa-
 nies  is  that  they  must  get  rid  of  their
 fear  complex.  Government  is  afraid
 of  European  or  foreign  mterests  who
 have  entrenched  themselves  here  or
 are  entrenching  themselves  now.  Ac-
 cording  to  the  ‘agreements  that  were
 entered  into  with  the  oil  companies—
 the  Standard  Vacuum,  the  Burmah
 Shell  and  the  Caltex  oi]  companies—
 the  right  to  carry  the  products  of  the
 refineries  on  the  coast  has  been  con-
 ceded  to  them  although  prior  to  that,
 this  right  to  all  coastal  trade  was
 entirely  conceded  to  the  Indian  ship-
 Ping  companies.  Some  way  must  be
 found  to  modify  that  agreement,  so
 that  about  50  per  cent.  of  this  coastal
 transport  will  go  to  the  Indian  ship-
 ping  companies.  There  must  also  be

 couple  of  big  tankers  to  carry  crude
 oil  from  abroad  to  the  refineries.

 An  Hon.  Member:  The  hon.  Mem-
 ber  has  taken  a  long  time.

 Mr.  Deputy-Speaker:  His  time  is
 up.

 Shri  Sarangadhar  Das:  |  will  finish
 in  a  minute.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Last  minute.

 Am  Hon.  Member:  He  has  taken
 half  an  hour.  (Interruptions.)

 Shri  EKanavade  Patil  (
 North):  The  time  limit  of  5  minutes
 should  be  adhered  to.

 Mr.  Deputy-Speaker:  When  I  call
 upon  Members  on  this  side,  hon.
 Members  ask  me  to  allow  them  more
 time.  So,  I  cannot  pull  up  an  hon.
 Member  on  this  side.

 Shri  Kanavade  Patil:
 never  said  that.

 We  have

 Bhri  Sarangadhar  Das;  There  is  a
 man  in  the  shipping  industry  who  is
 afraid  of  2  million  ton  target.  He
 must  know  that  the  pioneers  of  the
 shipping  industry  had  done  in  facing
 all  sorts  of  competition  and  had  gone
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 into  this  venture  with  cowage;
 and  I  am  sure  he  and  his  like  in  the
 shipping  industry  in  the  business
 world  will  some  day  thank  me  for
 what  I  have  said  now.

 The  Deputy  Minister  of  Production
 (Shri  Satish  Chandra):  Sir,  repeated
 references  have  been  made  about  the
 shipbuilding  industry,  and  about  the
 delay  in  construction  of  the  ships  by
 the  Hindustan  Shipyard  Limited.  I
 want  to  take  a  little  time  of  the  House
 to  clarify  the  position.

 The  two  points  that  have  been  em-
 phasized  by  the  hon.  Members  are  (i)
 the  failure  of  the  Shipyard  to  deliver
 the  ships  and  (ii)  the  slow  speed  of
 development  of  the  shipbuilding  in-
 dustry.  In  that  connection  something
 has  heen  said  about  the  French  .con-
 sultants  who  have  been  appointed  to
 give  technical  advice  to  the  shipyard.

 Sir,  the  delay  in  construction  of
 ships  is  admitted.  I  would  however
 respectfully  submit  that  the  assertion
 that  delivery  dates  have  been  put  off
 by  two  years  or  more  is  not  correct.
 From  the  information  which  I  have
 got  with  me  I  find  that  the  ship  which
 was  delivered  very  recently  in  June
 955—was  scheduled  to  be  delivered
 in  December,  1954,  So,  there  has
 been  a  delay  of  about  six  months  only
 in  its  being  handed  over  to  the
 Scindia  Steam  Navigation  Company.
 Another  ship  whose  delivery  had  been
 promised  in  January,  955  is  due  to
 be  delivered  in  November,  1955.  I
 can  read  out  the  entire  list.  I  do  not
 find  that  the  delivery  dates  have  been
 postponed  by  more  than  a  year  or  90.
 All  the  ships  ordered  by  the  Scindia
 Steam  Navigation  Company  or  the
 Eastern  Shipping  Corporation  of
 which  the  Scindias  are  the  managing
 directors,  will  be  delivered  by  August,
 1958.  I  may  say  in  this  connection
 that  the  Scindias  wanted  to  place
 certain  orders  abroad  in  953  and
 made  enquiries  from  shipbuilders  in
 the  United  Kingdom  for  the  same
 type  of  ship  which  is  now  manufac-
 tured  in  the  Hindustan  Shipyard
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 Limited.  They  found  that  the  earliest
 delivery  date  promised  by  U.  K.  ship-
 yards  for  the  first  ship  was  in  the
 latter  half  of  1958.

 Shri  Matthen:  What  about  the  Ger-
 man  shipyards?

 Shri  Satish  Chandra:  The  latest
 delivery  date  given  by  the  German
 shipyards  is  more  than  2  years  from
 the  date  of  placing  the  order.  I  may
 say  for  the  information  of  my  hon.

 Shri  Raghunath  Singh:  Can  you
 quote  the  authority?

 Shri  Satish  Chandra:....  he  can
 verify  from  any  source  that  he  likes.
 It  is  about  25  to  30  months.

 Shri  Raghunath  Singh:  Can  you
 quote  the  authority?  I  say,  it  is  only
 3  months.  It  is  only  40  days  in  the
 case  of  America.

 Shri  Satish  Chandra:  Is  his  infor-
 mation  based  on  some  authoritative.

 Shri  Raghunath  Singh:  Tell  me  your
 authority.

 Shri  Satish  Chandra:  I  am  saying
 that  it  is  25  to  30  months.  The  Direc-
 tor-General  of  Indian  Shipping  has
 made  enquiries  in  this  respect  and  he
 has  got  this  information.  The  Scin-
 dias  have  placed  an  order  in  Germany
 and  I  will  just  let  you  know,  if  you
 want  the  authority......

 Shri  V.  P.  Nayar  (Chirayinkil):
 What  is  that  document?

 Shri  Satish  Chandra:  This  is  no
 extraordinary  document.  I  am  look-
 ing  into  my  notes.

 Shri  Sarangadhar  Das:  May  I  sug-
 gest  that  the  hon,  Deputy  Minister
 should  go  and  see  it  himself?

 Shri  Satish  Chandra:  The  Scindias
 have  placed  an  order  on  a  German
 shipyard......  (Interruption)

 Mr.  Deputy-Speaker:  Order,  order.
 What  are  these  cross-questions  and
 jumping  up?
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 Shri  Satish  Chandra:  The  Scindias
 have  placed  an  order  for  a  ship  of  the
 same  type  in  Germany  in  March  this
 year  and  that  ship  is  to  be  delivered
 to  them  in  the  second  half  of  ‘1957,
 If  my  hon.  friend  wants  he  can  make
 enquiries  from  Scindias  and  satisfy
 himself.  I  cannot  give  any  authority,
 but  that  is  the  information  in  my
 possession.  He  can  verify  this  here
 and  now  from  my  friend  Shri  Tulsidas
 who  is  a  director  of  Scindia  Com-
 pany  as  well  as  of  the  Shipyard.

 By  the  time  the  first  ship  is  expect-
 ed  to  be  delivered  from  Germany  or
 U.K.  the  shipyard  would  have  built
 about  8  or  9  ships.  Well,  as  I  said,
 there  can  still  be  valid  criticism  about
 the  delays  in  shipbuilding.

 Dr.  8.  N.  Sinha  (Saran  East):  The
 building  time  is  not  2  years.  It  is
 because  they  have  so  many  orders
 that  they  take  2  years.  Their  build-
 ing  time  is  only  3  months  or  so.  Since
 they  have  so  many  orders  they  are
 not  able  to  take  our  orders  earlier.

 Shri  Satish  Chandra:  I  am  thinking
 of  the  delivery  of  ships  to  India.  It
 has  been  repeatedly  said  that  the
 Indian  shipping  companies  could  get
 these  ships  in  three  months  from
 abroad.

 Shri  Raghunath  Singh:  No,  no.

 Shri  Satish  Chandra:  It  has  been
 said  repeatedly  by  hon.  Members  that
 the  Indian  Shipowners  who  wanted  to
 patronise  the  Indian  shipbuilding  in-
 dustry  placed  their  orders  here  and
 now  find  themselves  in  difficulty
 because  the  ships  could  not  be  deli-
 vered  in  time.  It  is  quite  true  that
 when  there  are  a  dozen  big  shipyards
 in  some  country  a  ship  can  be  turned
 out  in  two  months  or  three  months.
 But,  when  it  is  a  question  of  getting
 a  ship  of  a  particular  type  by  a  parti-
 cular  date—a  question  with  which  we
 are  concerned  in  this  country—all  I
 Can  say  is......

 Dr.  6.  N.  Sinha:  But  you  compare
 the  building  time  they  take  and  the
 time  you  take.
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 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.  Min-
 ister  may  resume  his  seat.  Every  hon.
 Member  may  get  up  and  say  what  he
 likes.  What  is  this  kind  of  interrup-
 tion  I  cannot  understand?  Is  there
 no  order,  no  decorum  to  be  observed
 in  this  House?  I  won’t  allow  any  hon.
 Member  to  speak;  I  won't  give  him  a
 chance  hereafter  if  he  goes  on  like
 this.  The  hon.  Minister  may  proceed
 now.

 Shri  Satish  Chandra:  We  have  got
 only  one  shipyard.  That  shipyard  has
 begun  to  construct  a  modern  type  of
 ship  only  recently.  The  requisite
 Enowledge  and  experience  is  yet  to  be
 acquired  by  our  workers.  I  am  pro-
 posed  to  admit  that  the  time  taken
 by  us  in  building  a  ship  is  more  than
 what  it  is  in  other  countries.  But,  all
 the  same  I  would  like  to  submit  that
 the  new  type  of  diesel  propelled  ship
 which  has  been  delivered  to  Scindias
 in  January  this  year  involved  50  per
 cent.  more  work  than  on  the  Jal  Usha
 type  of  ship.  It  was  built  at  the

 .Hindustan  Shipyard  in  22  months  as
 against  28  months  taken  by  the  Scin-
 dias  for  building  the  first  steam-ship
 of  a  much  simpler  type.  It  is  true
 that  from  the  original  period  of  28
 months,  taken  by  the  Scindias  to  build
 the  first  Jal  Usha  type,  they  ultimately
 reduced  the  time  to  9  months.  The
 new  type  of  ship  which  the  shipyard
 has  now  built  is  much  more  compli-
 eated,  requires  more  skill,  more  work
 and  uses  more  steel.  It  has  got  more
 speed  and  is  propelled  by  diesel
 engines.  The  first  ship  of  this  type
 took  only  22  months  for  completion.
 It  is  expected  that  with  repetitive
 construction  of  the  same  type  of  ships
 this  period  will  be  reduced  consider-
 ably.  The  revised  delivery  dates  that

 -have  now  been  given  do  not  show  as
 large  variations  as  have  been  pointed
 out.  The  statement  that  they  have
 been  postponed  by  24  months  is  not
 based  on  correct  facts.

 Sir,  I  take  this  opportunity  of  pay-
 ing  tribute  to  the  Scindia  Steam
 Navigation  Company  who  pioneered
 this  venture  and  succeeded  in  estab-
 lishing  a  shipyard  in  the  country.
 The  Government  have  been  trying  to
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 help  them  in  every  possible  manner.
 The  first  few  ships  were  built  by  the
 company  on  their  own  account,  and
 they  had  to  suffer  a  loss.  The  Gov-
 ernment  paid  a  subsidy  to  the  com-
 pany  to  cover  these  losses.  After
 that,  the  Government  placed  orders
 on  the  shipyard  and  sold  those  ships
 to  the  shipping  companies—sometimes
 to  the  same  shipping  company  which
 owned  the  yard—at  the  U.K.  parity
 prices.  The  Mover  of  the  resolution
 has  said  something  about  parity  prices.
 He  has  demanded  that  the  prices
 should  not  be  fixed  on  the  basis  of
 U.K.  parity  prices  but  on  the  basis  of
 the  parity  prices  in  Germany  which
 are  the  lowest  in  the  international
 market.  He  said  that  there  is  a  diff-
 erence  of  20  to  25  per  cent.  between
 the  German  and  U.K.  prices.  Now,
 Sir,  this  information  again  is  a  bit
 old.  The  present  variation  between
 the  German  prices  and  the  U.K.
 prices  is  about  0  per  cent.  only.  With
 more  orders  being  placed  in  Germany
 after  the  withdrawal  of  occupation
 powers  from  that  country  and  its  re-
 emergence  as  an  independent  nation,
 that  variation  is  also  disappearing.
 Their  prices  are  also  gradually  coming
 to  the  U.K.  level.  I  however  cannot
 understand  the  objection  about  charg-
 ing  the  U.K.  prices,  because,  in  1948,
 Scindias  themselves  requested  the
 Government  to  subsidise  the  company
 to  the  extent  of  the  difference  bet-
 ween  the  cost  of  construction  at  the
 shipyard  and  the  U.K.  prices.  The
 U.K.  prices  are  the  most  stable  prices;
 the  British  are  the  leading  ship-build-
 ers  in  the  world.  The  prices  charged
 by  the  shipyard  in  other  countries
 generally  vary  according  to  the  ex-
 ternal  demand.  Germany  was  not
 building  many  ships  for  export  during
 the  postwar  priod.  So,  their  prices
 were  a  bit  lower,  but  now,  when  the
 export  possibilities  have  opened,  their
 prices  are  mpre  or  less  at  par  with
 the  U.K.  prices.  I  do  not  think  that
 there  has  been  any  serious  objection
 against  the  United  Kingdom  parity
 prices  being  considered  as  the  stand-
 ard  for  determining  prices  of  the  ships
 to  be  built  in  this  country.  That
 standard  has  been  followed.  The
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 question  has  been  thoroughly  examin-
 ed  and  it  is  considered  that  the  pre-
 sent  arrangement  is  quite  fair.

 I  may  say  one  thing  more.  The
 ship-building  industry  in  this  country
 is  quite  in  its  infancy.  We  want  to
 develop  it.  Government  is  considering
 the  posibility  of  starting  a  second  ship-
 yard.  It  is  however  necessary  that
 we  should  first  consolidate  the  posi-
 tion  of  the  present  shipyard,  train
 more  workers,  technical  personnel
 etc.,,  and  only  after  the  present  ship-
 yard  has  begun  to  function  properly,
 we  should  start  a  second  shipyard.
 My  friend,  Shri  Sarangadhar  Das,
 said  just  now  that  he  would  like  a
 second  shipyard  to  be  started  in  the
 middle  of  the  next  Plan.  That  is  ex-
 actly  the  line  on  which  Government
 is  thinking  at  present,  so  that  by  the
 beginning  or  the  middle  of  the  Third
 Plan,  we  shall  have  another  shipyard.
 A  tentative  decision  has  been  taken
 but  a  firm  decision  is  yet  to  be  taken.
 Government  propose  to  review  the
 position  in  the  middle  of  the  Second
 Plan  by  which  time  it  is  expected  that
 the  present  shipyard  will  have  more
 or  less  overcome  its  present  difficul-
 ties.

 Shri  Joachim  Alva  (Kanara):  Is
 Government  also  contemplating  with
 seriousness  the  site  for  the  shipyard?

 Shri  Satish  Chandra:  The  question
 ef  site  has  not  been  considered  at  all
 up  till  now.  Many  suggestions  have
 been  made.  Somebody  has  suggested
 Cochin;  somebody  has  suggested
 Tuticorin;  and  the  hon.  Member  may
 like  it  to  be  in  Bombay.

 Shri  Joachim  Alva:  Bhatkal.

 Shri  Satish  Chandra:  Bhatkal,  or
 whatever  it  is.  The  question  of  site
 will  be  considered  on  the  advice  of
 technical  consultants  about  the  suita-
 bility  of  the  harbour,  availability  of
 raw  materials  etc.  There  are  many
 other  considerations.  We  have  in-
 formed  the  Planning  Commission  of
 the  possibility  of  sfarting  the  con-
 struction  of  a  second  shipyard  in  the
 middle  of  the  next  Plan.  It  has  been

 23  SEPTEMBER  955  Appointment  of  I50I2
 Commission  for  Deve-

 lopment  of  Indian
 Shipvi

 suggested  to  them  that  a  provision
 should  be  made  for  it  in  the  2nd  Plan.
 The  final  decision  will  be  taken  later
 on.  I  would  only  say,  as  far  as  the
 present  shipyard  is  concerned,  that
 the  technical  cofisultants’  optimistic
 estimates  about  the  time  to  be  taken
 in  the  construction  of  a  new  type  of
 ship  have  made  us  make  certain  opti-
 mistic  promises  to  the  Shipping  Com-
 panies.  The  matter  has  now  been
 gone  into  thoroughly.  The  revised
 schedules  have  been  given  to  the  com-
 panies.  In  the  meantime,  companies
 Ihave  been  offered  certain  facilities.
 They  were  to  pay  certain  instalments
 ‘at  each  stage  of  construction.  As  it
 was  felt  that  to  ask  them  to  pay  fur-
 ther  instalments  will  not  be  reason-
 able  on  account  of  the  delay  in  the
 construction  of  ships,  it  has  been
 decided  that  they  will  not  be  called
 upon  to  pay  any  more  instalments  till
 the  ships  are  actually  delivered.  An
 instalment  of  Rs,  48  lakhs  received
 from  the  Scindia  Steam  Navigation
 Company  is  being  returned  to  them.
 It  had  already  been  received  from
 them  but  is  being  returned.  The  Com-
 pany  will  be  required  to  pay  only
 when  each  ship  is  actually  delivered.
 This  step  has  given  some  relief  to  the
 shipping  companies.  I  hope  that  the
 shipbuilding  industry  in  India  will
 make  good  progress  in  future.  Gov-
 ernment  fully  share  the  anxiety  of
 the  hon.  Members  who  desire  a  rapid
 development  of  our  ship-building  in-
 dustry.  I  would  submit  that  this  can
 only  be  done  gradually  and  within
 the  limitation  of  our  resources  in
 men,  money  and  material.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Shri  Raghu-
 ramaiah.  There  are  a  number  of  hon.
 Members  who  have  sent  their  names
 to  me.

 Shri  Joachim  Alva:  What  happens
 to  the  original  list  circulated?

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  have  got  all
 the  lists.

 Shri  Raghuramaiah:  At  the  outset,
 I  would  like  to  compliment  my  friend
 Shri  Raghunath  Singh  for  having
 highlighted  this  subject,  and  for  hav-
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 (Shri  Raghuramaiah]
 ing  brought  into  focus  the  vital  im-
 portance  of  shipping  in  the  economic
 life  of  the  country.  I  felt  also  obliged
 to  him  when  I  hearé  him  last  time
 for  having  taken  our  memory  back  to
 the  Vedic  ages  and  showing  how
 bright  the  position  then  was  in  the
 international  world  and  how  gradu-
 ally  and  more  particularly  during  the
 British  days  we  were  crushed  so  far
 as  that  aspect  of  our  national  life  was
 concerned.

 I  may  add  a  little  bit  of  information
 in  this  connection.  Not  knowing
 Hindi,  I  could  not  follow  his  speech
 completely  and  therefore  I  would  like
 to  be  excused  if  I  am  merely  repeat-
 ing  what  he  had  already  said.  Right
 up  till  the  entry  of  the  Portuguese  in
 the  waters  of  the  Indian  ocean,  we
 were  having  the  monopoly  of  the
 trade  in  the  Indian  ocean,  and  in  a
 number  of  battles  prior  to  the  last,
 the  Indian  Navy  defeated  the  Portu-
 guese  Navy  once,  twice,  thrice.  It
 was  only  later,  by  creating  some  kind
 of  disharmony  between  our  naval
 forces  and  those  of  Egypt  which  came
 to  our  support,  that  our  navy  was  un-
 fortunately  defeated,  and  then  the
 Portuguese  entered  India  and  the
 Indian  ocean.  It  is,  of  course,  a  mat-
 ter  of  common  knowledge  how  the
 British  practically  crushed  us,  so  that
 when  our  national  Government  came
 into  being,  the  position  was  that  we
 had  practically  no  maritime  strength.
 Even  in  the  coastal  waters,  there
 were  a  lot  of  foreign  ships.  There
 was  no  reservation  at  all  for
 ships  of  our  nation.  Even  after
 the  fulfilment  of  the  target  fixed
 by  the  Planning  Commission—I  think
 6  lakh  tons  was  the  target  fixed
 in  the  Five  Year  Plan—I  am  told  that
 we  are  likely  to  take  in  only  5  per
 cent.  of  our  overseas  trade.  It  is  a
 very  unfortunate  state  of  affairs.  But
 we  should  remember  the  work  done
 by  our  Ministry  ever  since  its  as-
 sumption.  It  is  a  fact  admitted  all
 round  that  the  first  great  achievement
 is  the  reservation  of  the  entire  coast-
 al  shipping  for  our  own  ships.  In  the
 matter  of  overseas  shipping,  there  are
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 very  great  difficulties  in  the  way  and
 it  is  better  to  recount  those  difficul-
 ties,  so  that  by  the  end  of  the  Second
 Five  Year  Plan  period  at  least  these
 difficulties  may  be  got  over  and  the
 object  we  have  in  mind,  namely,  an
 increasing  share  in  overseas  trading
 for  our  own  national  ships,  may  be
 achieved.

 The  main  difficulty  is  one  of  finan-
 cial  resources.  A  ship  costs  a  good
 deal  of  money.  In  fact,  for  the
 Second  Five  Year  Plan,  we  are  con-
 templating  the  construction  of  72
 ships  which  are  expected  to  cost
 about  Rs.  80  crores.  We  have  just
 heard  the  Deputy  Minister  of  Pro-
 duction  pointing  out  his  difficulties  in
 the  matter  of  shipbuilding.  It  is  pro-
 bably  very  well  known  that  all  the
 shipbuilding  yards  all  over  the  world
 are  extremely  busy.  I  am  told  that,
 except  in  Germany,  all  the  other  ship-
 building  yards  are  booked  up,  and  if
 we  have  to  place  a  bulk  order  for  00
 ships,  it  will  take  many  years  to  get
 it  fulfilled.

 Shri  Matthen:  The  hon.  Member  is
 not  correct.

 Shri  Raghuramaiah:  I  would  like  to
 be  corrected  even  now  by  the  Mem-
 ber,  especially  an  expert  Member  like
 Mr.  Matthen,  whose  knowledge  in  the
 matter  of  shipping,  I  must  admit,  is
 much  more  than  mine.  I  am  only
 trying  to  give  out  a  few  ideas,  sub-
 ject  to  correction,  of  course.  That  is
 the  information  I  have,  namely,  it
 takes  time  to  build  ships.  I  do  not
 say  that  we  should  not  build  ships
 ourselves,  We  ought  to  build  ships
 at  a  much  greater  pace  than  we  are
 doing  and  if  we  place  orders  with
 foreign  companies,  we  should  request
 the  foreign  shipbuilding  yards  to  sup-
 ply  the  ships  as  quickly  as  possible.
 But  the  difficulty  is  about  financial,
 resources;  the  money  aspect  of  it  is
 very  vital,  I  am  told  these  72  ships
 are  going  to  cost  Rs.  80  crores,  out  of
 which  Rs.  70  crores  fall  into  the  pub-
 lic  sector.  Of  couree,  I  am  one  of
 those  who  want  to  increase  it  to
 Ra.  00  crores.  I  would  like  the  tar-
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 get  to  be  not  I  million,  but  42  lakhs.
 The  very  core  of  the  problem  is  in-
 creased  tonnage.  We  want  more  ton-
 nage,  but  it  is  also  better  to  remem-
 ber  the  financial  difficulties.  Hon.
 Members  have  suggested  that  a  sub-
 sidy  should  be  given.  I  am  one  of
 those  who  believe  that  a  kind  of  sub-
 sidy  is  even  now  being  given  to  the
 companies.  We  may  remember  that
 the  Industrial  Finance  Corporation
 charges  interest  at  the  rate  of  6  or
 64  per  cent.  for  monies  advanced  by  it.
 Even  State  Governments  are  borrow-
 ing  money  at  the  rate  of  4  or  44  per
 cent.  But  the  Government  of  India  are
 giving  loans  to  shipping  concerns  who
 build  ships  for  coastal  waters  at  the
 rate  of  4  or  44  per  cent.  and  at  the
 rate  of  24  per  cent.  for  ships  in  respect
 of  overseas  trade.  The  difference
 between  6  per  cent.  or  4  per  cent.  as
 the  case  may  be  and  24  per  cent.  is
 considerable.  After  all,  it  is  being
 borne  by  the  State.  Why  should  they
 charge  reduced  rates  of  interest?  I
 am  sure  it  is  for  encouraging  the
 shipping  industry.  I  am  one  of  those
 who  would  request  the  Government
 of  India  to  consider  whether  any  more
 liberal  attitude  can  be  adopted  and
 whether  the  rate  of  interest  could  be
 further  reduced.  But  the  point  is,
 that  it  is  not  as  though  Government
 is  not  giving  any  subsidy.  This  is
 also  a  kind  of  subsidy,  because  it
 costs  the  Treasury  some  amount.  The
 only  question  is  whether  it  can  be  in-
 creased.  I  am  sure  the  hon.  Minister
 who  is  doing  so  much  about  this  pro-
 blem  of  shipping  will  also  bear  this
 important  factor  in  mind  in  formulat-
 ing  the  future  policy  of  the  Govern-
 ment.

 Coming  to  the  next  point,  it  is  un-
 fortunate  that  practically  we  have  no
 tankers  worth  the  name.  I  was  glad
 to  find  from  a  speech  of  the  hon.
 Minister  recently  published  in  the
 Press  that  the  Government  had  decid-
 ed  to  have  two  tankers  and  orders
 were  likely  to  be  placed  very  soon.
 That  is  very  commendable.

 Shri  Jaipal  Singh  (Ranchi  West—
 Reserved—Sch,  Tribes):  No.
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 Shri  Raghuramaiah:  I  say  that  it  is
 commendable  in  so  far  as  it  goes.  Of
 course,  it  can  be  some  more.  I  am
 sure  the  hon.  Minister  will  in  course
 of  time  place  orders  for  some  more.
 (Interruptions)

 Some  reference  was  made  to  gn  in-
 ternational  convention.  I  think  there
 has  been  some  misunderstanding  about
 it.  The  international  convention  re-
 ferred  to  by  one  of  my  friends  on  this
 side  relates  to  fair  and  equa?’  treat-
 ment  of  ships  in  respect  of  port  dues,
 harbour  facilities,  etc.  That  is  to  say,
 if  we  are  a  Member  of  that  conven-
 tion,  it  is  possible  for  us  to  claim
 reciprocal  fair  treatment  in  other
 ports.  It  has  nothing  to  do  with  the
 carriage  of  goods  or  any  preferential
 treatment  in  the  matter  of  giving
 cargo.  In  this  connection,  I  would
 like  again  to  compliment  the  hon.
 Minister  for  the  work  he  has  done  in
 making  it  a  policy  to  give  all  Govern-
 ment  controlled  cargo  entirely  to  our
 own  ships.  As  a  matter  of  fact,  this
 is  an  eye-sore  to  all  foreign  com-
 panies  and  they  have  been  unneces-
 sarily  and  unjustly  charging  us  with
 flag  discrimination.  There  is  no  flag
 discrimination.  Most  of  the  maritime
 countries  have  been  giving  their  cargo
 to  their  own  ships.  Our  Government
 is  giving  our  cargo  to  our  ships.  There
 is  nothing  wrong  in  it.  I  am  _  very
 glad  that  the  hon.  Minister  in  his
 recent  speech  emphasised  that  it  is  a
 duty  and  a  proud  privilege  which  we
 cannot  relinquish.  It  is  a  very  good
 thing  that  the  Government  of  India
 have  made  it  a  matter  of  policy  to
 give  all  our  cargo  to  Indian  shippers.
 Actually,  the  number  of  ships  will  not
 solve  our  problem.  The  economics  of
 tonnage  will  depend  on  our  business
 and  trade  connections  with  all  the
 world  over;  there  is  no  meaning  in
 having  tonnage  without  cargo.  There
 cannot  be  any  encouragement  to  ship-
 ping  unless  there  is  enough  cargo  to
 carry.  In  this  matter,  I  understand
 the  Government  have  been  sponsoring
 many  of  our  shipping  concerns  to  the
 various  foreign  conferences  they  have
 been  doing  their  best  to  promote  good
 cargo  business  for  our  ships.
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 Some  remarks  have  been  made  that

 we  have  not  got  enough  trained  per-
 sonnel.  It  is  probably  little  realised
 that  it  takes  time  to  train  a  seaman
 to  come  to  the  position  of  a  senior
 officer,  in  the  mercantile  marine.  I
 am  told  that  it  takes  about  7  years.
 Here  the  Government  have  been  doing
 their  best,  but  undoubtedly  they  have
 to  do  more,  because  as  our  tonnage
 increas®s,  the  requirements  for  train-
 ed  personnel  will  also  increase.  But
 all  that  I  am  emphasising  is  that  it
 does  take  time  and  it  does  require  a
 little  patience  on  the  part  of  all  of
 us.  The  “Dufferin”  which  was  for
 merly  catering  both  to  the  engineer-
 ing  side  and  the  executive  side,  I  am
 told,  is  now  confined  to  the  executive
 side,  and  separate  training  is  being
 given  for  engineers.  Therefore,  I  think
 in  course  of  time  we  will  have
 enough  personnel  also.

 4  P.M.

 As  regards  surcharge,  it  is  one  of
 those  very  unfair  things  that  some  of
 the  foreign  conferences,  British  and
 American,  have  been  talking  of  im-
 posing  on  us.  Originally  they  an-
 nounced  the  imposition  of  the  sur-
 charge  on  freights  to  Indian  ports.  I
 am  told  that  on  account  of  represen-
 tations  made  by  our  Government,  the
 British  have  decided  not  to  impose  a
 surcharge,  Only  the  Americans  have
 been  postponing  it  month  after  month.
 I  think  we  can  trust  our  Government
 to  fight  out  the  issue  and  ensure  that
 fair  and  ‘equal  treatment  is  given  to
 us  in  this  matter.

 On  the  whole,  as  I  said  at  the  very
 outset,  the  problem  is  not  simple.
 The  core  of  the  problem  is  tonnage.
 Even  the  target  before  the  Planning
 Commission,  namely,  ]  million  tons,
 will  handle,  I  am  told,  apart  from
 coastal  traffic,  only  25  per  cent.  of  our.
 overseas  trade.  According  to  inter-
 national  practice,  we  are  entitled  to  a
 50:50  reservation.  At  this  rate,  it
 will  take  us  some  more  years  to  come
 up  to  that  level  of  50  ;  50.  Particularly,
 our  trade  routes  to  the  United  States,
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 the  Red  Sea  Ports  and  Indonesia-are
 practically  uncovered.  It  is  unfor-
 tunate  that  a  country  like  ours  with  a
 big  coast  line  and  with  a  great  naval
 history  behind  it,  should  be  in  that
 position.  We  are  glad  the  Minister  is
 fully  conscious  of  the  requirements  of
 the  country  in  this  respect.  We  only
 want  to  strengthen  the  Ministry  in
 this  connection  to  get  more  money
 from  the  Planning  Commission.  We
 are  not  satisfied  with  the  present
 provision.  I  join  hands  with  my  hon.
 friends  here  who  have  been  demand-
 ing  that  there  should  be  a  provision
 of  Rs.  00  crores.  There  should  be
 not  72  but  00  ships.  We  would  not
 like  to  be  satisfied  with  a  25  per  cent.
 share  in  the  overseas  trade.  We
 would  like,  as  soon  as  possible,  to
 have  50:50  sharing.

 There  is  one  more  point  that  I  have
 to  deal  with  in  this  connection.  There
 has  been,  I  understand,  some  hesita-
 tion  on  the  part  of  the  shipping  con-
 cerns  to  fully  utilise  in  time  the  loans
 which  the  Government  of  India  are
 prepared  to  give.  Out  of  Rs.  23  crores
 which  were  available  for  this  purpose
 in  the  First  Five  Year  Plan  I  under-
 stand  only  Rs.  20  crores  have  been  so
 far  actually  disbursed.  May  be,  the
 rest  also  will  be  disbursed.  There
 must  be  co-operation  between  the
 private  sector  and  the  Government  if
 the  tonnage  is  to  be  expanded  rapidly.
 A  good  deal  has  to  be  done  by  the
 private  sector  also  to  utilise  the  re-
 sources  that  are  placed  at  their  dis-
 posal,  to  see  that  their  duty  is  equally
 discharged.

 A  suggestion  has  been  made  about
 a  Maritime  Commission.  Specially,  I
 think,  Shri  Matthen  referred  to  the
 Maritime  Commission  of  the  U.S:A.
 This  was  established,  I  understand,  in
 1936.  But,  glancing  through  their
 literature,  I  find  that  in  1950,  this
 Commission  has  come  to  an  end.  The
 work  of  the  Commission  has  been  of
 two  kinds,  one  relating  to  the  ad-
 ministration  and  the  other  regulatory,
 that  is  relating  to  the  policy.  They
 found  that  it  did  not  work  weil
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 Shri  M.  D.  Joshi:  President  Truman,
 in  March  1947,  appointed  an  Advisory
 Committee  on  mercantile  marine  for
 the  purpose  of  studying  the  problem
 of  American  merchant  shipping  and
 ship-building  industry.

 Shri  Raghuramaiah:  That  is  a  diff-
 erent  matter.  That  is  an  ad  hoc  com-
 mission,  I  take  it,  to  study  the  pro-
 blem.  *

 Shri  M.  D.  Joshi:  Not  ad  hoc,  but
 statutory.

 Shri  Raghuramaiah:  I-do  not  know
 whether  that  is  the  Commission  that
 Shri  Matthen  was  referring  to.  If
 that  is  the  one  that  he  has  referred
 to,  I  have  no  quarrel.  I  thought  Shri
 Matthen  was  having  in  mind  a  differ-
 ent  Commission,  the  one  that  I  am
 referring  to,  of....

 Shri  Matthen:  1936.

 Shri  Raghuramaiah:  I  am  glad  you
 agree  with  me.  In  ‘1936,  the  U.S.A.
 set  up  a  Commission  under  the  Mer-
 cantile  Marine  Act,  1936.  It  was  res-
 ponsible  for  the  administration  of
 that  Act.  In  1950,  after  experience
 they  found  that  it  did  not  work,  They
 split  it  up  into  two  bodies  and  the
 Maritime  Commission  was  abolished.
 Instead,  a  Federal  Maritime  Board
 and  a  Maritime  Administration  were
 set  up,  the  regulatory  work  of  the
 Maritime  Commission  having  been
 entrusted  to  the  Frdcral  Maritime
 Board  and  the  executive  work  having
 been  entrusted  to  the  Maritime  Ad-
 ministration.  What  I  wish  to  say  is  that
 we  need  not  blindly  copy  the  U.S.A.
 model  and  appoint  a  Commission.  I
 am  not  ruling  out  the  possibility  of
 the  Government,  if  it  thinks  fit,
 appointing  a  Commission.  What  I
 do  say  is  that  we  need  not  set  it  up
 merely  because  U.S.A.  has  set  up  one.

 Shri  Matthen:  I]  did  not  say  that.

 Shri  Raghuramaiah:  You  have  not
 said.  I  have  not  said  that  you  said.
 Why  do  you  quarrel?  I  am  putting  a
 question  and  giving  an  answer.  In
 this  country,  I  find  that  so  far  as  the
 regularity  aspect  is  concerned,  it  is
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 now  being  dealt  with  by  various  ad
 hoc  committees,  for  instance,  the  ad
 hoc  commission  on  cargo  and  passen-
 ger  freight  rates.  There  have  also
 been  several  Advisory  Committees:  the
 Deck  passenger  committee,  the  Sailing
 Vessels  committee,  Consultative  com-
 mittee  of  Indian  ship  owners,  etc.  It
 may  be  that  the  Ministry  may  think
 after  some  time  that  a  permanent
 body  may  be  more  suitable.  It  is  for
 them  to  decide  by  experience.  What
 I  am  trying  to  urge  upon  the  House
 is  that  we  need  not  follow  the  U.S.A.
 model  and  appoint  a  Commission
 because  the  U.S.A.  appointed  one.  I
 may  point  out  that  in  the  matter  of
 dock  labour  also,  Dock  Labour  Boards
 have  been  set  up  in  Bombay,  Madras
 and  Calcutta  on  the  pattern  of  the
 United  Kingdom.  I  understand  that
 they  are  not  functioning  properly.  We
 have  to  evolve  according  to  our  own
 genius  and  requirements  the  machi-
 nery  through  which  we  have  to
 achieve  our  objective.  About  the  ob-
 jective,  there  can  be  no  doubt.  As  I
 said,  the  core  of  the  problem  is  ton-
 nage.  ‘If  there  is  enough  tonnage,
 everything  follows  suit.  You  cannot
 have  tonnage  unless  you  have  trained
 personnel.  It  presupposes  financial
 assistance  by  the  State  in  some  form
 or  another.  While  commending  the
 work  done  by  the  Government  so  far,
 more  particularly  in  the  matter  of  re-
 servation  of  coastal  trade,  in  improv-
 ing  the  facilities  for  shipping  and
 encouraging  Indian  ships  overseas  in
 carrying  Indian  cargo,  in  spite  of  the
 charge  of  flag  discrimination,  I  would
 strongly  urge  that  some  more  steps
 should  be  taken,  I  have  no  doubt
 that  they  will  be  taken.  We  should
 increase  our  target  in  the  Second  Five
 Year  Plan.  They  should  not  be  satis-
 fied  with  73  or  72  ships;  they  should
 go  on  up  to  00  ships,  the  capital
 raised  from  Rs.  80  crores  to  Rs.  00
 crores,

 As  a  matter  of  fact,  my  amendment,
 the  substitute  resolution,  if  I  may  say
 so,  goes  only  a  little  ahead  of  the
 original  one.  The  original  resolution
 contemplates  the  setting  up  of  a  Com-

 A  commission  may  take  time.
 They  will  have  to  investigate.  That
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 [Shri  Raghuramaiah]
 takes  time.  We  know  the  problem.
 What  he  wants  is  tonnage.  Why  not
 have  it  straightaway  and  be  done  with
 it?  Therefore,-  while  appreciating
 Shri  Raghunath  Singh’s  resolution,  I
 submit  that  my  resolution  only  brings
 into  effect  what  would  be  the  natural
 consequences  of  that  resolution,  name-
 ly  the  recommendation  that  the  ton-
 nage  should  be  increased,  I  have  no
 doubt  that  the  Ministry  will  take
 every  step  to  assure  the  House  that
 they  would  do  their  best  in  this
 respect.

 Shri  Alagesan:  I  welcome  this  op-
 portunity  that  has  been  given  to  the
 Government  for  stating  their  policy
 regarding  shipping  very  clearly.  I
 should  add  my  tribute  to  the  hon.
 Mover  of  the  resolution  for  having
 focussed  the  attention  of  this  House
 and  also  of  the  country  on  shipping,
 and  connected  problems,  which  is  so
 important  a  sector  of  the  economy  of
 our  country.  Though  I  was  in  a
 disadvantageous  position  and  I  could
 not  follow  all  that  he  said  because
 he  spoke  in  Hindi  and  that  too  very
 fluent  and  fast  Hindi,  still  I  was  im-
 pressed  by  the  fact  that  he  imported
 too  much  of  poetry  into  the  speech.

 Shri  M.  D.  Joshi:  Poetry  or  history?

 Shri  Alagesan:  Perhaps  because  of
 that  he  slurred  over  practical  consi-
 derations  a  little,  but  it  is  good  that
 he  who  has  been  such  an  enthusiastic
 advocate  of  development  of  shipping
 in  this  country,  had  this  opportunity
 and  also  gave  the  opportunity  to
 Government  to  re-state  their  policy,
 in  clear  terms.

 I  should  like  to  say  that  Govern-
 ment  are  as  much  interested,  if  not
 more  than  all  the  sections  of  the
 House  in  seeing  that  we  have  a  con-
 siderable  size  of  merchant  navy  for
 our  purposes.  Absolutely  there  is  no
 quarrel  with  the  object,  but  then  I
 should  like  to  place  a  few  facts  before
 the  House  which  will  explain  how  we
 have  been  proceeding  in  this  matter
 and  what  obstacle  we  have  to  meet.
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 The  loan  policy  of  Government  was
 very  much  discussed  and  many  sug-
 gestions  were  made.  I  should  like  to
 say  that  even  though  this  loan  policy
 was  announced  long,  long  back,  ship-
 ping  interests  did  not  come  forward
 to  take  advantage  of  that  policy.

 Shri  Matthen:  But  the  terms  were
 not  liberal.

 Shri  Alagesan:  You  please  wait.
 Shri  Matthen:  Thank  you.

 Shri  Alagesan:  They  did  not  come
 forward,  and  this  point  has  been  not-
 ed  in  a  recent  article  by  a  great  vete-
 ran  in  the  shipping  world,  Mr.  Master,
 and  he  has  cited  as  one  of  the  reasons
 for  the  delay  in  acquisition  of  more
 tonnage  the  hesitancy  of  shipping  in-
 terests  to  come  forward  to  take
 advantage  of  the  loans  that  the  Gov-
 ernment  offered.  .In  fact,  in  Novem-
 ber,  1953,  less  than  two  years  back,
 the  hon.  Minister  for  Transport  had
 to  make  a  strong  appeal  to  the  ship
 owners  who  had  assembled  in  the
 Consultative  Committee  of  Ship  Own-
 ers  to  come  forward  with  their  plans
 and  take  advantage  of  the  loans  that
 the  Government  were  prepared  to
 advance.  And  this  has  been  acknow-
 ledged  very  handsomely  by  one  of
 the  leading  ship  owners  himself,
 Shri  Ramaswamy  Mudaliar.  In  fact,
 in  his  own  characteristic  way  he  said
 that  that  appeal  of  the  Minister  prov-
 ed  to  be  the  turning  point  in  the
 development  of  Indian  shipping.  Iam
 quoting  his  very  words.  And  then
 the  ship  owners  came  forward,  and
 then  these  loans  started  moving.

 There  was  the  question  of  the  libe-
 ralisation  of  the  loans.  Many  sections
 of  the  House  have  come  forward  with
 proposals  for  still  further  liberalisa-
 tion  of  the  loans.  I  should  like  to
 say  that  the  loans  are  already  liberal.
 The  terms  are  very  liberal.  In  fact,
 the  report  of  the  Shipping  Policy
 Committee  which  has  become  a  sort
 of  Bible  with  some  of  the  hon.  Mem-
 bers,  I  have  found,  has  categorically
 stated  that  no  loans  need  be  advanced
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 to  coastal  companies  with  regard  to
 the  development  of  coastal  shipping.
 They  said  they  should  be  satisfied
 with  the  reservation  of  coastal  trade,
 and  it  is  necessary  for  Government  to
 aid  only  overseas  shipping  and  not~
 coastal  shipping.  But,  even  so,  we
 are  aiding  coastal  shipping  with  loans
 and  the  interest  rates  are  4  per  cent.
 if  it  is  repayable  within  four  years,
 and  43  per  cent.  if  it  is  repayable
 within  more  than  four  years.  These
 were  the  terms.  And  for  the  over-
 seas  loans  it  is  only  2)  per  cent.  In
 fact,  I  can  take  the  House  into  confi-
 dence  and  say  that  many  of  the  ship
 owners  did  not  expect  that  they
 would  get  such  a  liberal  rate  of  inter-
 est.  We  should  like  to  see  how  we
 deal  with  other  péople.  Instances
 were  mentioned.  I  was  very  much
 surprised.

 Shri  Matthen:  Why  is  it  the  hon.
 Minister  announced  more  _  liberalisa-
 tion  then?

 Shri  Alagesan:  If  the  hon.  Member
 can  hold  his  soul  in  patience  for  a  few
 minutes,  he  will  have  all  the  answers,
 and  I  think  he  will  be  fully  satisfied.

 I  was  surprised  to  find  Shri  Mukerjee
 who  is  unfortunately  not  here—he  is
 always  unkind  to  me;  he  makes  a
 speech  and  runs  away  and  he  is  not
 here  for  me  to  speak  to  him,  of
 course  to  the  House  also—espousing
 the  cause  of  private  enterprise,  per-
 haps  as  a  sort  of  prayaschitta.  He
 had  been  cudgeling  the  private  sector
 when  the  bulky  Companies  Bill  was
 under  consideration  in  this  House,  and
 now  he  has  come  out  with  suggestions
 that  interest-free  loans  may  be
 thought  of  and  also  subsidies  may  be
 given.  The  shipping  interests,  of
 course,  should  be  very  much  perplex-
 ed  by  the  support  they  have  been
 getting  from  a  very  strange  quarter.

 An  Hon.  Member:  From  every
 people.

 Shri  Alagesan:  Perhaps  they  may
 even  suspect  that  it  is  with  a  view  to
 eventual  nationalisation  that  the  hon.
 Member  opposite  has  put  forward  the
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 suggestion.  I  do  not  know,  I  leave  it
 to  them.

 This  question  of  liberalisation  has
 been  mentioned.  As  I  said,  the  ship
 owners  themselves  did  not  expect  that’
 Government  would  be  so  _  liberal.
 What  is  the  rate  of  interest  we  are
 charging  to  others?  To  the  major
 ports  which  are  autonomous  bodies
 and  which  are  non-profit  making
 organisations,  we  advanced  loans  at  the
 rate  of  44  per  cent.  interest.  Of
 course,  the  first  seven  years  is  inter-
 est-free,  but  later  on  they  have  to
 pay  44  per  cent.  Then,  the  railway
 is  paying  4  per  cent.  dividend  as  the
 hon.  House  knows.  A  case  may  be
 made  for  still  further  liberalisation,  I
 have  no  objection,  but  it  should  be
 recognised  that  the  shipping  interests
 themselves  have  no  complaint  against
 this.

 Then  again,  with  regard  to  the  per-
 centage  of  loans,  in  the  beginning  it
 was  the  idea  to  advance  only  662/3
 per  cent.  for  coastal  loans  and  75  per
 cent.  to  overseas  loans,  but  this  per-
 centage  has  been  increased;  in  some
 cases  in  coastal  loans  it  has  been  taken
 up  to  85  per  cent,  and  with  reference
 to  overseas  loans,  we  have  even  gone
 up  to  95  per  cent.  We  are  prepared
 to  go  even  up  to  00  per  cent,  and
 consider  each  case  on  its  merits.  So
 also,  the  period  of  amortisation  was
 put  at  either  2  years  or  two-thirds
 of  the  residual  life  of  the  ship—there
 is  some  formula—whichever  is  earlier,
 but  here  also  in  one  case  we  have
 gone  up  to  5  years.  And  so,  all
 these  problems  can  be  considered.
 Even  the  study  group  which  went  into
 this  question  very  carefully  have
 generally  recommended  liberalisation
 of  the  terms.  They  have  not  made
 specific  recommendations,  but  they
 have  made  a  sort  of  general  recom-
 mendation  that  the  terms  can  be  fur-
 ther  liberalised.  I  can  assure  the
 House  that  we  are  prepared  to  sit  and
 talk  it  over  with  the  shipping  interests
 and  see  whether  any  further  liberali-
 sation  can  be  made  in  this  matter,
 The  question  of  target......
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 Pandit  Thakur  Das  Bhargava  (Gur-
 gaon):  May  I  ask  why  these  shipping
 interests  did  not  take  the  loans  from
 you?  When  you  are  offering  such
 good  conditions  also,  why  are  they  not
 availing  themselves  and  taking  loans
 from  you?

 Shri  Alagesan:  That  was’  so.  There
 was  an  initial  hesitancy  on  their  part,
 and  that  was  one  of  the  reasons  why
 we  have  not  been  able  to  realise  the
 target  technically  before  the  Five
 Year  Plan  period  is  over.  There  was
 a  certain  amount  of  hesitancy.  That
 shows  that  the  trade  is  such  and  they
 should  have  had  good  reasons.  They
 are  hardboiled  businessmen.  It  is  not
 for  me  to  say  why,  when  money  was
 there  on  such  easy  terms,  they  would
 not  come  forward  and  make  use  of  it.
 But  yet,  the  fact  remains  that  there
 was  an  initial  hesitancy,  but  after  the
 November,  953  meeting  they  came
 forward  and  they  are  now  using,  and
 I  may  inform  the  House  that  the
 amount  set  apart  for  the  sanction  of
 loans,  namely  Rs.  23  crores,  has  been
 already  exceeded.  We  may  reach
 Rs.  26  or  Rs.  27  crores.  Though  the
 tonnage  may  not  be  delivered  within
 the  Plan  period,  the  actual  loan  pro-
 vision  has  been  exceeded.  Even  very
 recently  one  of  the  overseas  com-
 panics  had  come  to  us  for  a  loan.

 ca
 The  tonnage  of  2  millions  has  stuck

 in  the  minds  of  all  and  it  has  been
 repeated  over  and  over  again.  My
 hon.  friend  Shri  Raghuramaiah  had
 referred  to  the  battle  for  coastal  re-
 servation.  The  old  veterans  that
 waged  their  battle  with  regard  to
 coastal  reservation  for  over  quarter
 of  a  century  would  realise  that  the
 fulfilment  of  their  objective  came
 when  we  reserved  cc  ~stal  trade  com-
 pletely  for  Indian  5  ipping.  At  the
 beginning  of  the  Plan,  or  when  the
 report  of  that  committee  was  written,
 not  even  50  per  cent.  of  the  coastal
 trade  was  carried  in  Indian  vessels.
 But  now  they  have  got  cent  per  cent
 reservation,  and  perhaps  this  has
 Made  some  of  them  slack  also.  One
 or  two  companies  have  now  come
 forward  with  requests  to  permit  them
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 to  charter  their  coastal  vessels;  that
 is  to  say,  they  want  to  charter  vessels
 of  their  flags  in  the  coastal  trade,  and
 charter  their  own  vessels  to  some
 other  foreign  concerns.  This  certain-
 ly  is  not  a  good  thing,  and  therefore
 we  could  not  permit  them.  More-
 over,  it  was  something  like  subletting;
 reservation  being  made,  and  there
 being  a  monopoly,  these  people  want
 to  sublet  the  monopoly.  Therefore,
 we  could  not  agree  to  that.

 _So,  hon.  Members  will  realise  that
 one  of  the  recommendations  of  that
 committee,  namely  cent.  per  cent.  re-
 servation  of  coastal  shipping  to  Indian
 vessels  has  been  achieved  to  the
 satisfaction  of  all  concerned.

 Then,  they  had  recommended  that
 75  per  cent.-of  the  adjacent  trade
 namely  the  trade  with  Burma  and
 Ceylon,  should  be  carried  in  our
 vessels.  As  far  as  that  is  concerned,  I
 understand  that  at  present  Indian
 vessels  are  carrying  about  40  per  cent.
 of  this  trade.  I  also  understand  that
 these  friendly  and  neighbouring
 countries  of  ours,  namely  Burma  and
 Ceylon,  have  got  their  own  aspira-
 tions  to  raise  their  own  national  mer-
 chant  navies.  We  should  surely  wel-
 come  their  venture,  and  we  should  see
 that  their  national  merchant  navies
 also  grow  up,  so  that  they  will  be  a
 source  of  strength  to  us.  So,  now,  the
 idea  is  that  we  shall  be  satisfied  with
 50  per  cent.  of  this  trade.

 The  hitch  comes  only  with  refer-
 ence  to  the  volume  of  the  overseas
 trade  that  we  are  carrying.  It  was
 mentioned  by  several  Members  that
 we  have  got  only  Os  per  cent.  of  the
 world  tonnage,  and  we  carry  only  5
 per  cent  of  the  overseas  trade  of  our
 country.  It  is  true,  and  it  is  a  fact.
 But  then  one  has  to  remember  from
 where  we  began.  One  has  to  remem-
 ber  also  the  inherent  limitations  in
 our  way.  ’

 My  hon.  friend  Shri  Matthen  says
 that  he  had  gone  to  Germany.  I  do
 know  when  he  went.
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 Shri  Matihen:  Why  do  you  doubt
 that?

 Shri  Alagesan:  And  he  said  that  he
 saw  the  German  yards  in  action.

 Shri  Matthen:  What  is  wrong  about
 my  going  to  West  Germany?  Should
 I  go  on  deputation  from  you?

 Shri  Alagesan:  I  perfectly  welcome
 that.  I  wish  he  makes  another  trip
 to  Germany,  and  to  other  countries  as
 well.  I  wish  him  bon  voyage.

 He  said  that  he  had  gone  to
 Germany  and  saw  the  German  yards
 in  action.  Now,  he  comes  and  tells
 us  here,  oh,  look  at  Germany,  look  at
 Italy,  look  at  Japan,  these  countries
 were  smashed  during  the  war,  nothing
 remained  of  them,  but  now  they  have
 come  up  to  2  million  tons,  3  million
 tons,  4  million  tons  and  so  on,  and
 why  can  we  not  also  do  it.  When  he
 puts  that  question,  it  was  reaily
 dramatic.  But  I  wish  he  considers
 the  practicable  nature  of  the  propo-
 sition.  When  he  put  that  question,  I
 was  reminded  of  the  villager  who
 went  to  a  cinema,  came  back  home,
 and  started  beating  his  wife  for  not
 being  as  fashionable  as  the  woman
 that  he  saw  on  the  screen.  Where  is
 Germany,  where  is  Italy,  where  is
 Japan,  and  where  om  I?  How  can  8
 comparison  be  made  between  a  pigmy
 and  a  giant?  I  am  just  starting;  I  am
 just  a  child,  and  I  want  to  grow.  You
 should  certainly  give  me  time  and  not
 discourage  the  growth.  You  should
 nounish  me  and  help  me  in  all  possi
 ble  ways

 Shri  Kamath:  Indian  is  not  a  pigmy.

 Shri  Alagesan:  It  is  true  my  leader
 is  not  a  pigmy.  He  is  the  greatest
 figure  occuping  the  world's  stage.
 But  that  does  not  mean  that  my  coun-
 try  is  so  big.  Really,  my  country  is
 not  so  big.  It  cannot  occupy  the  front
 rank  in  various  respects.  I  have  to
 make  slow  and  steady  progress  to
 grow  to  the  stature  of  other  countries.

 Shri  Matthen:  But  you  are  having
 a  target  of  Rs.  500  crores  for  the
 railways.
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 Shri  Alagesan:  I  think  my  hon.
 friend  is  becoming  irrelevant.

 Shri  Algu  Rai  Shastri  (Azamgarh
 Distt.—East  cum  Ballia  Distt—West)  :
 That  is  for  the  Chair  to  rule.

 Shri  Alagesan:  In  regard  to  the
 carriage  of  overseas  trade,  I  have
 made  a  slight  calculation.  If  we  are
 to  carry  50  per  cent.  of  our  overseas
 trade,  what  does  it  mean,  physically? Let  us  calculate  that.  It  means  that
 we  should  acquire  here  and  now  80
 ships  of  1:5  million  tons  which  is_
 roughly  estimated  to  cost  about
 Rs.  225  crores.  If  this  Parliament  or
 the  Planning  Commission,  or  what-
 ever  agency  there  is,  can  produce  that
 amount,  perhaps  we  can  go  ahead  in
 this  direction.  But  even  then,  the
 House  should  remember  that  hon.
 Members  have  been  complaining  that
 we  are  not  able  to  employ  Indian
 personnel  to  the  fullest  extent  possi
 ble.  So,  all  these  things  are  there
 Also,  we  are  not  able  to  find  the
 cargo  for  the  limited  tonnage  that  we
 have.  That  was  what  was  put  for-
 ward  by  my  hon.  friend  Shri  B.  K.
 Das.  So,  when  we  have  to  find  the
 personnel,  and  we  have  to  find  also
 the  cargo,  we  cannot  simply  go  and
 acquire  more  tonnage.  And  that  too,
 from  whom  are  we  to  get?  We  have
 to  get  it  not  surely  from  our  own
 yards;  even  the  second  yard  that
 might  come  up  in  the  middle  of  the
 next  Plan,  certainly  is  not  going  to
 produce  80  ships  for  us.  So,  we  have
 to  go  to  the  foreign  yards,  perhaps  to
 the  German  yards.

 I  just  heard  it  said  that  it  was  pos-
 sible  for  Germany  to  produce  ships
 within  a  year,  formerly.  But  now
 they  take  avout  two  years.  It  is
 because  more  and  more  orders  are
 piling  on  them,  and  naturally  they
 take  more  time.  Perhaps  if  they  post-
 pone  the  construction  work  for  other
 countries,  and  attend  to  the  construc-
 tion  work  only  of  those  ships  for
 which  we  place  orders,  perhaps  ‘they
 might  be  able  to  deliver  the  ships  in
 less  than  three  months.

 Shri  Matthen:  Some  other  countries
 are  there  that  will  deliver  the  ships
 to  us.
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 Shri  Alagesan:  Even  the  target  of
 Rs.  00  crores,  which  my  hon.  friend
 Shri  Ragunath  Singh  was  supporting
 so  vociferously,  may  not  play  the
 trick,  and  may  not  enable  us  to  carry
 50  per  cent  of  our  overseas  trade.

 So,  these  are  the  practical  limita-
 tions  that  beset  us.  As  practical  men,
 we  cannot  overlook  them  or  bypass
 them,  however  much  we  may  be  ear-
 nest  about  increasing  Indian  tonnage.

 Then,  mention  was  made  about  the
 establishment  of  more  shipping  cor-
 Porations.  We  are  anxious  to  estab-
 lish  more  shipping  corporations.  In
 fact,  our  idea  was  to  have  corpora-
 tions  on  the  model  of  the  Eastern
 Shipping  Corporation,  ie.  as  a  sort  of
 State  cum  private  enterprise.  We
 sounded  some  companies  who  are  en-
 gaged  in  overseas  trade,  but  under
 the  circumstances  that  are  prevailing
 they  do  not  seem  to  be  enthusiastic
 about  the  proposal.  The  fate  of  the
 Managing  agency  system  is  hanging
 in  the  balance.  They  do  not  know
 what  is  going  to  happen  to  it.  I
 myself  do  not  know  what  is  going  to
 happen  to  that  system.

 Shri  Asoka  Mehta  (Bhandara):  It  is
 Nourishing.

 Shri  Alagesan:  But  we  are  agreed
 that  its  fate  is  sealed,  if  not  doomed.

 Shri  Kamath:  Not  yet.  It  will  die-
 nard.

 Shri  Alagesan:  So,  under  these  con-
 ditions,  these  companies  are  not  very
 anxious  to  participate  with  us  in  find-
 ing  capital  for  more  corporations.  But,
 then,  what  is  the  position?  I  should
 like  to  refresh  the  memory  of  the  hon.
 Mover  and  take  him  back  to  the  report
 by  which  he  swears  so  much.  That
 report  has  said  that  the  Indian  com-
 panies  should  plan  to  carry  3  million
 passengers.  But,  the  fact  is  that  one
 of  the  companies  which  was  running
 a  passenger  service  between  UK  and
 India  had  to  withdraw  the  service
 because  it  did  not  find  it  paying.
 Even  the  poor  India-Burma  service
 that  it  was  running  was  suddenly

 stopped  and  we  had  to  urge  the  com-
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 pany  to  put  in  a  ship  and  a  sort  ot
 ricketty  ship  has  been  put  on  the
 voyage  and  I  am  told  that  the  passen-
 gers  have  to  undergo  a  lot  of  trouble
 going  in  the  ship.

 There  is  the  India-Burma  service, the  service  to  the  Andamans  also,  and
 the  Haj  service  about  which  the  Mover
 mentioned.  These  may  not  be  very
 Paying.  The  Haj  service  is  a  seasonal
 one.  If  nobody  is  to  take  these  non-
 Paying  lines,  perhaps,  the  Government
 will  have  to  take  and  to  see  that  we
 do  not  lose  completely.  Whether  we
 can  venture  into  the  tramping  trade or  liner  trade,  all  these  things  will
 have  to  be  considered.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  Mover  of
 the  resolution  will  have  to  be  given some  time.

 Shri  Alagesan:  You  will  kindly  re-
 member  that  the  hon.  Shri  Matthen
 was  allowed  25  minutes.  I  thought  it
 could  have  been  taken  as  read,  but
 you  were  kind  enough  and  allowed him.  If  you  want  me  to  stop.  I  have no  objection.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  have  no  ob.
 jection  to  allow  the  Minister  to  go  on. I  am  absosultely  in  the  hands  of  the House.  I  called  the  hon,  Minister  at four  o'clock.

 Shri  Alagesan:  Sir,  I  was  called exactly  at  4-10.  I  have  taken  only 20  minutes.  I  am  Prepared  to  stop even  now.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.  Min- ister  is  expected  to  reply  to  all  the
 Points  that  have  been  raised,

 Shri  Alagesan:  I  have  not  replied even  to  half  the  points.
 Some  Hon.  Members:  Therefore,  he must  be.  given  more  time.
 Mr.  Deputy-Speaker:  We  will  reach the  next  Resolution.  We  can  do  one

 thing.  The  reply  need  not  be  given. The  hon.  Minister  speaks  for  all,
 The  Minister  of  Railways  and  Tran-

 sport  (Shri  L.  B.  Shastri):  The  Mover does  not  want  to  speak  in  reply,
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 Mr.  Deputy-Speaker:  That  is  what
 Iam  suggesting  to  him.  The  Minister
 is  replying  for  all.

 Shri  Alagesan:  The  question  of  tan-
 kers  was  raised.  It  is  an  important
 thing.  It  is  a  great  gap  in  our  ship-
 ping  front  that  we  have  no  tankers.
 The  Government  was  taken  to  task
 for  having  come  to  an  agreement  with
 the  Oil  refineries.  I  wish  to  tell  the
 House  that  the  agreement  will  be  no
 bar  if  can  produce  tankers  and  put
 them  to  commision.  We  will  be  able
 to  carry  the  oil.  We  have  already
 taken  a  decision  to  acquire  two  tan-
 kers—I  should  amend  it  and  say  three
 tankers.  Py

 Shri  Kamath:  Have  you  got  them?

 Shri  Alagesan:  We  are  now  await-
 ing  a  few  things  happening.  In  the
 meanwhile  some  Indian  companies  ex-
 pressed  a  desire  to  collaborate  with
 the  oil  refineries  themselves  and  they
 said  that  they  will  come  into  the  pic-
 ture  and  put  the  tankers.  But,  I  do
 not  know  whether  those  negotiations
 ere  actually  taking  place  or  not.  I
 hope  they  will  be  able  to  come  to  a
 quick  decision  on  this  very  vital  mat-
 ter  and  Government  hope,  whether
 they  come  to  a  decision  or  not,  to
 acquire  these  three  tankers.  Perhaps,
 the  time  is  not  far  off  when  our  own
 tankers,  flying  our  own  flag  will  be
 moving  along  the  coastal  waters  of
 India  and  delivering  oil  to  the  various
 points  of  supply.

 The  question  of  cargo  was  raised  by
 my  hon.  friend  Shri  B.  K.  Das.  I  wish
 to  say  here  that  one  of  the  hon.  Mem-
 bers  took  exception  that  we  say  that
 shipping  is  in  the  private  sector.  It  is
 so.  If  the  Government  is  to  find  all
 the  money,  I  can  tell  the  House  that
 we  have  advanced  loans  in  the  case
 of  one  company,  it  is  00  per  cent  of
 their  subscribed  capital,  in  the  case  of
 another  company,  it  is  about  250  per
 cent  and  in  the  case  of  a  third  com-
 pany  it  is  400  per  cent  their  subscrib-
 ed  capital.  I  do  not  think  any  othe,
 organisation  has  been  more  liberal
 with  loans.  This  very  House,  if  some-
 thing  goes  wrong  which  God  forbid,
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 if  some  loss  is  incurred  and-we  are
 not  able  to  recover  the  loans,  all  the
 hon.  Members  of  this  House  including
 the  Mover  will  pounce  upon  me  and
 come  with  a  halter  to  put  it  round
 my  neck.

 Shri  Matthen:  I  think  the  loans  are
 advanced  not  on  the  capital  of  the
 company  but  with  regard  to  the  ships.

 Shri  Alagesan:  The  point  is  Govern-
 ment  has  to  find  much  more  for  in-
 vesting  in  shipping  than  what  the
 private  sector  has  able  to  find?

 If  Government  is  to  find  the  capital,
 if  Government  is  to  find  the  cargo,
 then  where  does  the  private  sector
 come  in?  It  is  for  the  shipping  com-.
 panies  to  canvass  cargo.  In  spite  of
 it,  we  have  been  taking  all  necessary
 steps  to  see  that  Government  spon-
 sored  cargo  find  their  way  into  Indian
 vessels.  The  ISD  at  London  and  the
 ISM  at  Washington  have  been  given
 instructions  to  send  Government  cargo
 by  our  ships.  The  spokesmen  of  ship-
 ping  companies  have  admitted  that
 there  is  no  difficulty  about  cargo.

 Very  recently,  one  of  the  spokesmen
 of  the  shipping  interests  was  saying
 that  their  ships  are  full  with  cargo.
 Recently,  it  has  been  possible  for  the
 Government  to  exercise  their  good
 offices  and  see  that  25  per  cent.  of  the
 total  export  of  tea  is  reserved  for
 Indian  ships.

 Regarding  the  TCA  cargoes,  the
 American  Government  has  stipulated
 that  50  per  cent.  has  to  be  carried  in
 their  own  vessels  and  the  rest  to  be
 carried  in  vessels  not  belonging  to
 the  country  to  which  the  cargo  goes.
 And,  if  the  country  to  which  the  cargo
 goes  or  is  intended,  is  to  provide  the
 ships  for  the  purpose,  then,  they
 should  pay  the  freight.  We  have  taken
 a  decision  to  pay  the  freight  in  rupees
 for  those  cargoes  also  so  that  our  ship-
 ping  may  get  the  advantage.

 I  should  like  to  ask  one  thing.  What
 is  the  private  sector  doing?  Is  it  not
 the  patriotic  duty  of  our  exporters
 and  importers  to  see  that  they  patron-
 ise  Indian  shipping?  I  was  going
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 [Shri  Alagesan]
 through  the  resolutions  of  the  Federa-
 tion  of  Indian  Chambers  of  Commerce
 and  Industry.  This  body  met  in  its
 annual  session  recently,  and,  I  was
 going  through  the  resolutions  passed
 by  it.  All  sorts  of  resolutions  are
 there,  asking  the  Government  to  do
 this  and  to  do  that.  There  is  a  reso-
 lution  on  company  law,  all  difficulties
 are  mentioned  and  narrated  and  there
 is  a  tall  order  for  Government  with
 regard  to  Indian  shipping  also.

 Shri  Algu  Rai  Shastri:  Tall  order?
 Humble  request.

 Shri  Alagesan:  I  was  surprised
 that  there  was  no  appeal  to  Indian
 exporters  and  importers  to  patronise
 Indian  shipping.  Nor  do  the  shipping
 interests  who  are  constituents  of  this
 very  important  body  seem  to  have
 taken  any  steps  to  have  such  a  reso-
 lution  passed.  They  go  on  goading
 the  Government  to  do  this  and  do
 that.  I  do  not  know  what  steps  they
 have  taken  to  have  a  resolution  pas-
 sed  requesting  Indian  shippers  to
 patronise  Indian  shipping.  It  is  very
 strange  that  people  go  on  asking  Gov-
 ernment  to  do  this  and  do  that.  In
 this  country,  people  expect  the  Gov-
 ernment  to  do  everything,  to  be  patri-
 otic.  There  are  certain  interests
 which  will  refuse  to  be  patriotic  if  it
 is  profitable  to  them,

 Acharya  Kripalani  (Bhagalpur  cum
 Purnea):  We  do  not  expect  the  Gov-
 ernment  to  be  patriotic.

 Bhri  Alagesan:  I  do  not  mean  any-
 thing  against  the  revered  Acharyaji.

 Acharya  Hripalani:  I  said,  we  don't
 expect  the  Government  to  be  patriotic.
 Shri  Alagesan:  I  hope  that  steps

 will  be  taken  to  induce  the  Indian
 exporters  and  importers  to  patronise
 Indian  shipping.

 Shri  Somani  was  making  8  sugges-
 tion  as  to  co-ordination  between  rail-
 way  freight  and  shipping  freight.  He
 should  be  aware  that  there  is  already
 a@  committee  sitting  on  this  job,  name-
 ly,  the  co-ordination  of  rail  and  sea
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 transport.  They  are  going  into  the
 question  of  co-ordination  and  rationa-
 lisation  of  movement  of  cargoes  by
 railways  and  coastal  shipping.  We
 hope  to  get  their  report  and  then  take
 necessary  action  on  that.

 I  shall  leave  several  points,  but  I
 would  like  to  mention  only  one  point,
 namely,  the  maritime  commission  idea
 put  forward  by  the  hon.  mover  of  the
 resolution.  I  think  there  has  been  a
 considerable  amount  of  confusion  in
 this  matter.  His  resolution  said  that
 there  should  be  a  commission  to  devise
 wavs  and  means  to  develop  Indian
 shipping,  and  when  he  made  his
 speech,  he  said  it  should  be  a  com-
 mission  on  the  U.S.A.  model—he  seems
 to  be  very  much  attracted  to  U.S.A,
 Then  again,  while  further  explaining
 the  proposition,  he  said  that  it  should
 ne  purely  official—all  the  Secretaries
 to  Government  would  sit  in  a  room
 and  come  to  conclusions.  That  was
 what  he  said.  This  confusion  has  tra-
 velled  naturally  to  my  hon.  friend
 Shri  Mukerjee  and  he  called  it  a  com-
 mittee  of  enquiry  to  go  into  all  ques-
 tions  relating  to  shipping.  So,  there
 has  been  a  considerable  amount  of
 confusion  on  the  subject.  My  hon.
 friend,  Shri  Raghuramaiah,  has  made
 my  task  easier  by  explaining  the
 whole  position.  My  friend,  the  mover,
 was  a  little  out  of  date.  He  went
 only  up  to  936  but  did  not  travel  up
 to  1950.

 I  wish  only  to  say  that  we  are  not
 enamoured  of  copying  other  countries,
 but  I  may  say  that  the  U.K.,  to  which
 we  all  look  though  we  do  not  copy  it,
 had  been  having  the  pride  of  place  in
 the  shipping  world  up  till  the  begin-
 ning  of  the  war,  owning  more  than
 half  the  world  tonnage.  We  do  not
 see  anything  like  a  maritime  commis-
 sion  or  board  or  any  such  thing  there.
 There  is  the  Ministry  of  Transport
 there  just  like  the  one  that  we  have
 here,  which  manages  shipping,  and
 nobody  can  say  that  the  record  of  U.K.
 in  the  field  of  shipping  is  poor.

 I  should  like  to  close  here  because
 my  time  is  up.
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 Mr.  Matthen:  One  word  before  the
 hon.  Minister  closes.  The  most  im-
 portant  point  raised  by  all  of  us....

 Mr.  Deputy-Speaker:  Let  the  hon.
 Minister  continue  his  speech.  At  the
 end  when  he  is  likely  to  sit  down,  I
 will  allow  one  or  two  questions  to  be
 put  to  him.

 Shri  Alagesan:  I  am  prepared  to
 accept  the  amendment  moved  by  Shri
 Raghuramaiah,  and  while  doing  so,  I
 should  like  to  make  one  point  clear.
 There  seems  to  be  a  misunderstanding
 about  the  word  ‘tonnage’  used  in  the
 amendment.  I  want  to  make  it  abso-
 lutely  clear  that  there  is  no  difference
 between  ‘tonnage  and  ‘shipping’,  in
 our  minds.

 Shri  Raghunath  Singh:  That  is
 right.

 Shri  Alagesan:  I  am  glad  my  thon.
 friend  accepts  it.  With  this  misunder-
 standing  cleared,  I  do  not  think  there
 should  be  any  objections  from  any
 part  of  the  House,  and  I  hope  the  hon.
 Members  who  have  moved  their
 amendments  will  be  good  enough  to
 withdraw  their  propositions  with  grace
 and  support  the  Government's  stand.

 Shri  Matthen:  The  most  important
 point  raised  by  most  of  us,  especially
 by  me,  was  that  the  Government  was
 only  committed  to  a  board  as  recom-
 mended  by  the  Policy  Commission  in
 1947.  They,  by  their  resolution  passed
 in  1947,  accepted  it,  but  only  they
 have  not  implemented  it.  All  that
 the  resolution  asks  for  is  that  the  Gov-
 ernment  should  implement  it.  Not  a
 word  has  been  said  about  this  by  the
 hon.  Minister.  He  spoke  about  so
 many  other  things,  about  his  going  to
 Japan  etc.,  but  nothing  about  this.

 Shri  Alagesan:  It  was  he  who  in-
 formed  us  about  all  that.  My  reply
 is  very  simple.  We  have  established
 the  Directorate  General  of  Shipping.

 Shri  Matthen:  Certainly  not.  That
 is  not  what  is  contemplated  in  that
 resolution.
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 Shri  Alagesan:  That  Directorate  is
 perhaps  discharging  the  work  .more
 efficiently.  If  a  whole  board  sits,  it
 can  meet  only  once  in  three  months.
 Now,  there  is  a  sort  of  continuous
 attention  being  paid  to  all  the  pro-
 blems;  all  the  loan  proposals  -are
 being  examined  by  that  body.  We
 have  an  officer  usually  of  very  great
 administrative  experience,  as  the
 Director  General  of  Shipping,  and  he
 is  assisted  by  technical  officers—Chief
 Surveyor  of  the  Government  of  India
 and  Chief  Nautical  Adviser  to  the
 Government  of  India.  Both  the  ech-
 nical  side  and  the  administrative  side
 are  taken  care  of,  and  here  is  the
 Ministry  which  deals  with  all  the
 problems.  <A  very  difficult  problem--
 the  surcharge  prablem—which  came  to
 the  fore  a  few  months  back,  was  very
 effectively  tackled.  The  Minister  and
 the  officers  concerned  have  shown
 great  tact.  There  was  no  bravado
 about  it—bravado  only  impresses  the
 superficial  people,  I  think,  We  were
 able  to  stave  off  the  danger;  otherwise
 it  would  have  meant  a  great  harm  to
 the  national  interests  if  the  surcharge
 was  imposed.  I  do  not  think  any
 other  machinery  could  have  done  this.
 My  hon.  friends  have  got  a  fancy  for
 such  organisations  because  some  such
 thing  is  being  done  elsewhere.

 Shri  Matthen:  Will  the  hon.  Minis-
 ter  be  pleased  to  read  again  their
 resolution  of  9477

 Shri  Joachim  Alva:  I  just  want  to
 put  two  questions.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  find  that  a
 number  of  hon.  Members  have  been
 taking  enormous  interest  in  this
 matter  and  have  studied  deeply  this
 matter.  I  have  got  all  their  names
 here.  They  may  reserve  all  that  for
 a  future  occasion.

 There  are  only  fifteen  minutes  more
 and  there  are  a  number  of  amend-
 ments  and  again  some  time  has  to  be
 given  for  moving  the  other  resolution.
 I  am,  therefore,  sorry  that  L  cannot
 allow  any  further  questions.  Of  course,
 I  think  the  Committee  on  Private
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 [Mr  Deputy-Speaker]
 Members’  Bills  and  Resolutions  will
 take  note  that  a  similar  resolution
 will  require  a  larger  time  on  a  future
 occasion.  As  many  as  four  hours  have
 been  allotted  to  this  resolution;  all
 the  same,  a  number  of  hon.  Members
 have  not  had  an  opportunity  to  par-
 ticipate  in  this  discussion,  although
 they  have  made  a  special  study  of  the
 problems.  For  the  first  time  this  has
 come  up  and  I  can  only  say  that  this
 will  be  taken  note  of  by  the  Advisory
 Committee  on  a  future  occasion.

 Shri  Raghunath  Singh:  I  have  got
 my  right  of  reply.

 में  माननीय  सर्वश्री  अझलगेशन  जो
 और  सतीश  जी  को  हृदय  से  धन्यवाद
 देता  हूं  कि  उन्होंने  बड़े  सौजन्य  से
 इस  हाउस  को  इस  बात  का  आश्वासन
 दिया  है  कि  जहाजरानी  की  उन्नति  की
 जायगी  ।  साथ  ही  साथ  मैं  इस  सभा  के
 सभी  माननीय  सदस्यों  को  घन्यवाद  देता
 हूं  कि  उन्होंने  बड़ी  शान्ति  क ेसाथ  इस  विषय
 का  अध्ययन  किया  और  हज़ारों  बातों  को
 सुना  t

 एक  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 सैंट्रल  रेवेन्यू  में  स ेकम  से  कम  एक  रुपये
 में  एक  माना  शिपिंग  के  फंड  में  जाना  चाहिये
 अर्थात्‌  हमारी  जितनी  झा मदन ों  है,  उसमें
 से  चौंतीस  करोड़  रुपया  सरकार के  द्वारा
 शिपिंग  के  लिये  व्यय  किया  जाना  चाहियें  |
 इस  हिसाब  से  आपको  फाइव  इयर  प्लान  में
 जो  कि,  श्राप  ड्राफ्ट  करने  जा  रहे  हैं,  इसके
 लिये  too  करोड़  रुपये  देने  चाहिये  ।
 हमारे  शास्त्रों  जी  बहुत  ही  सीधे  आदमी
 हैं  7  उनके  सोधे पन  का  फायदा  उठा  कर
 फाइव  इयर  प्लान  में  सिर्फ  co  करोड़  रुपये
 रखे  गये  हैं।  मैं  प्लानिंग  कमिशन  से  कहता

 हूं  कि  अगर  उसने  शिपिंग  की  उन्नति  के  लिये
 १७०  करोड़  रुपये  न  दिये,  तो  हम  उस  प्रस्ताव

 को  इस  हाउस  में  लायेंगे  और  यह  हाउस
 उसको  पास  करेगा  और  झगर  वह  पास  नहीं
 करेगा,  तो  हम  जनता  से  कहेंगे  कि  वह  हाउस
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 को  कम्पेल  करें  कि  १७०  करोड़  रुपये  शास्त्री

 जी  के  पाकेट  में  दिये  जायें  1

 ओ  श्रलग्राय  शास्त्री  :  सोधे  आदमी
 की  जेब  में  इतना  रुपया  डाल  कर  क्‍या  लाभ
 होगा  ?

 श्री  रघुनाथ  सिंह  :  दूसरी  बात  यह
 है  कि  हमारे  माननीय  अलगे शन  जी  को
 हतोत्साहित  नहीं  होना  चाहिये  |  उन  के
 उत्साह  को  बढ़ाने  के  लिये  ही  हमने  इस
 प्रस्ताव  को  यहां  पर  पेश  किया  है  ताकि
 सारे  देश  का  ध्यान  जहाजरानो  की  ओर
 आकर्षित  हो  और  सब  लोग  समझें  और

 जानें  कि  इस  शस्त्रों  एज  में  भारत  सरकार
 जहाजरानी  की  उन्नति  के  लिये  क्‍या  करने
 जा  रही  है  ।
 Mr.  Deputy-Speaker:  I  am  now

 going  to  put  Shri  Raghuramaiah's
 amendment  but  if  there  is  any  hon.
 Member  who  wants  his  amendment  to
 be  put,  I  have  no  objection  to  do  so.
 It  is  not  for  any  Commission  but  it  is
 with  some  modifications  of  the  original
 Resolution.  Therefore,  I  shall  put
 Shri  Raghuramiah’s  amendment  and
 see  if  the  others  are  not  barred.

 Shri  Raghunath  Singh:  3  accept
 that.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 That  for  the  original  Resolution,  the
 following  be  substituted:

 “This  House,  while  appreciating
 the  steps  so  far  taken  by  the  Gov-
 ernment  of  India  towards  the
 development  of  Indian  Shipping,
 suggests  that  all  further  suitable
 measures  be  taken  to  expand
 rapidly  coastal  and  overseas
 tonnage.”

 The  motion  was  adopted.
 Mr.  Deputy-Speaker:  All  the  other

 amendments  are  barred.  So,  this  Re-
 solution  is  substituted  for  the  original
 Resolution.  Tonnage  and  shipping
 both  mean  the  same.
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 Mr.  Deputy-Speaker:  The  House
 will  now  take  up  the  next  resolution
 of  Shri  Raja  Ram  Shastri.

 श्री  झर०  UTC  ज्षास्त्रो  (जिला  कानपुर
 मध्य)  :  मैं  जो  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहता
 हुं  वह  इस  प्रकार  है  :

 “इस  सभा  को  यह  राय  है  कि  संसद
 सदस्यों  और  विशेषज्ञों  की
 एक  समिति  निम्नलिखित
 प्रयोजनों  के  लिये  द्धि  नियुक्त
 की  जाये  :

 १.  रेलों  के  पुनर्समूहीकरण  के  सम्पूर्ण
 प्रदान  को  जांचने  कौर  रेलों  की  प्रशासनिक
 क्षमता  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  को
 उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिये,  कौर

 २.  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  रेल
 यातायात  की  बढ़ती  हुई  मांग  की  पूति  के  लिये
 उसके  विस्तार  करने  के  प्रस्तावों  पर  विचार

 करने  के  लिये  a"
 मेरे  यह  प्रस्ताव  के  तीन  उद्देश्य  हैं।  एक

 तो  यह  है  कि  ग्राम  तक  जो  रेलों  का  पुनर्समूही-
 करण  किया  गया  है  उसको  जांच  की  जाय,
 पौर  उसमें  क्‍या  क्‍या  सुधार  किये  जा  सकते
 है  इस  छह  पर  विचार  करने  के  लिये  एक
 विशेष  समिति  बनाई  जाय  जो  इन  तमाम
 मामलों  की  जांच  करे  कौर  अपनी  सिफारिशें
 पैकरे।  दूसरा  उद्देश्य  यह  है  कि  अगर
 हमें  रेलों  के  प्रकार  प्रशासनिक  क्षमता  के
 सम्बन्ध  में  कुछ  सुधार  करना  हों  तो  उस
 सम्बन्ध  में  भी  विचार  किया  जाय,  क्योंकि
 प्रशासनिक  क्षमता  के  ऊपर  ही  यह  निर्भर
 करता  है  कि  यह  विभाग  कितनी  सफलता
 के  साथ  चलता  है  |  साथ  ही  साथ  दूसरी
 पंचवर्षीय  योजना  हमारे  सामने  हैं  और  इस
 योजना  में  विशेष  जोर  व्यवसायों  पर  दिया
 गया  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  यह  मानी  हुई
 बात  है  कि  रेलवे  विभाग  का  महत्व  बहुत
 कुछ  हमारे  सामने  आता  है।  तो  इस  सम्बन्ध
 में  जो  कमेटी  बनेगी  वह  इस  मसले  पर  भी
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 विचार  करेगा  कि  क्‍या  करना  है  और  क्‍या
 नहीं  करना  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  यह  प्रश्न  उठाया  जा
 सकता  है  कि  बार  बार  हर  मसले  पह  विचार
 करने  के  लिये  कमेटी  की  व्यवस्था  क्‍यों  को
 जाती  है  कहीं  यह  न  कहा  जाय  कि  यह  एक
 ऐसी  लग्जरी  है  कि जब  किलो  महत्वपूर्ण
 विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाया  जाता  है  तो  यह
 कमेटी  नियुक्त  करने  का  हजारों  रुपये  का  खर्चा
 कौर  हमारे  सामने  रख  दिया  जाता  है  |  इस
 सम्बन्ध  में  मैं  सदन  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना
 चाहता  हूं  कि  अगर  हम  रेलवे  विभाग  का
 पिछले  २५  या  ३०  वर्ष  का  इतिहास  देखें  तो
 हमको  मालूम  होगा  कि  समय  समय  पर  रेलवे
 के  सम्बन्धित  विभिन्न  प्रश्नों  पर  विचार  करने  के
 लिये  कमेटियां  बनता  रहीं  हैं  और  उन्होंने
 समय  समय  अपने  विचार  पेश  किये  हैं  ।
 मगर  हम  रेलवे  विभाग  का  पिछले  २५-३०
 बर्ष  का  इतिहास  देखें  तो  हम  को  मालूम  होगा
 कि  सन्‌  १६२०-२१  में  झ्लाकवर्थ  कमेटी
 बनाई  गई,  १६२२-२३  में  इन्च केप  कमेटी
 बनी,  १६३३-३४  में  पोप  कमेटी  बनो  सन्‌
 १९३७-३८  में  बैज वुड  कमेटी  बनाई  गई  और

 सन्‌  १९४७  में  कुंजरू  कमेटी  बनी  कौर  अन्त  में
 प्रभी  हाल  में  रेलवे  विभाग  में  भ्रष्टाचार  के
 मसले  पर  बिचार  करने  के  लिये  रेलवे
 करप्शन  इंक्वायरी  कमेटी  बनी  जिस  के
 चेयरमैन  माननीय  सदस्य  श्री  जे०  बी०  कृप-
 लानी  जी  थे  ।  इस  झ्राखिरी  कमेटी  की  रिपोर्ट
 कभी  हाल  ही  में  प्रकाशित  हुई  है।  इस  तरह
 से  हम  देखते  हैं  कि  लगातार  कमेटियों  को
 बना  कर  सम्पूर्ण  मसले  पर  विचार  किया  जाता
 रहा  है,  और  इस  से  यह  प्रगट  होता  है  कि  हम
 इस  विभाग  में  अधिक  से  अधिक  सुधार  करने
 की  कोशिश  करते  रहे  हैं  ।  लेकिन  सवाल
 यह  हो  सकता  है  कि  जब  कितनी  दफा
 रेलवे  के  मसलों  पर  विचार  किया  जा  चुका  है
 कौर  जब  कि  कभी  थोड़े  ही  दिन  हुए  रिग्रुपिग
 किया  गया  है  तो  फिर  ऐसी  क्‍या  झ्ावइ्यकता
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 [प्री  आर०  आर०  शास्त्री]
 पैदा  हो  गई  कि  रिग्रुपिग  के  मसले  पर  विचार
 करने  के  लिये  फिर  से  कमेटी  बनाई  जाये  ।

 में  इस  बात  को  :[रू  में  गो  साफ  कर  देना
 चाहता  हूं  कि  मेरे  प्रस्ताव  का  यह  उद्देश्य
 हरगिज  नहीं  है  कि  भ्र भी  जो  पुनर्समहीकरण
 किया  गया  है  उस  का  तरन्त  कर  दिया  जाय॑  ।
 मेरा  विश्वास  है  कि  आजकल  समूहीकरण
 करना  आवश्यक  है।  आप  किसी  भी  बड़े  देश
 को  देखें  श्राप  इसी  नतीज  पर  पहुंचेंगे  कि
 राज  कल  रेलवे  का  पुन नं समूहीकरण
 एक  घास  उद्देश्यों  किया  जाता  है  और
 वह  उद्देश्य  यह  है  कि  छोटे  छोटे  यूनिट
 खत्म  करके  बड़े  बड़े  यूनिट्स  बनाये  जायें
 ताकि  इस  में  कुछ  इकानामी  भी  हो  और  काम
 में  एफेशियेंसी  भी  आवे  ।  हम  देखते  हैं  कि
 ह 1  उद्देश्य  को  लेकर  अमरीका,  इंगलैंड,
 जमे  ती,  कनाडा  इरादी  देशों  में  रेलों  का  पुर्से-
 मुही करण  किया  जाता  है।  अपने  देश  के  इति-
 हास  को  देखने  से  भी  हम  को  यही  पता  चलता
 है  कि  हम  घीरे  घीरे इस  निर्णय  पर  पहुंचें
 कि  भ्रमर  हम  को  इस  विभाग  में  इकानामी  करनी
 है  और  काम  को  ऐफीशियेंशी  के  साथ
 अलावा  है  तो  हम  को  पुनरसंमूहीकरण  करना
 चाहिये  1  जो  इतनी  मेहनत  के  बाद  हाल ही  में
 पुनर्समहीकरण  किया  गया  है,  उस  को  खत्म
 कर  दिया  जाय,  यह  मेरा  उद्देश्य  नहीं  है  ।
 लेकिन  में  यह  चाहता  हूं  कि हम  यह  सोच  कर
 न  बैठ  जायें  कि  यह  इस  विषय  पर  प्रति
 निर्णय  है  और  कब  भागे  इस  में  किसी  सूधार
 की  भ्रावश्यकता  नहीं  है  और  यह  जो  व्यवस्था
 हो  गई  है  वह  सम्पूर्ण  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि
 इस  व्यवस्था  में  कुछ  कमियां  हैं  और  मेरे
 प्रस्ताव  का  यही  उद्देश्य  है  कि उन  पर  विचार
 किया  जाये  ।  इसलिये  मैं  चाहता  हूं  कि  मेरे
 विरोध  में  कोई  यह  दलील  न  पेश  करदे
 कि  मैं  इस  व्यवस्था  का  अनन्त  कर  देना  चाहता
 हूं  7  में  यह  चाहता  हुं  कि  जो  कमेटी  बने
 वह  इस  प्रश्न  पर  विचार  करे  कि  जो  व्यवस्था
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 की  गई  है  वह  अच्छी  तरह  से  चल  रही  है  या
 नहीं,  या  उस  म  किसी  किसी  तरीके  के  सुधार
 की  आवश्यकता  है  या  नहीं  |  यह  ऐसे  प्रश्न  हैं
 कि  इन  में  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  कि  जब
 कोई  समस्या  सामने  श्मा  जाये  उसी  वक्‍त  उस
 पर  सुधार  करने  के  लिये  विचार  किया  जाय  ।
 में  चाहता  हूं  कि  जब  हमारे  देश  में  योजना  के
 साथ  काम  होता  है  तो  इस  विषय  पर  विशेषज्ञों
 को  नियुक्त  कर के  दूरन्देश  से  प्राणी  तरह
 विचार  कर  लिया  जाय,  ताकि  ऐसा  न  हो
 कि  जल्दी  कोई  काम  कर  लिया  और  फिर
 कुछ  दिनों  के  बाद  कोई  समस्या  सामने  भरा  गई
 तो  उस  में  फिर  उलट  फेर  किया  ।  यह  तरीका
 ठीक  नहीं  है  क्‍योंकि  अगर  हम  बार  बार
 किसी  चीज  में  उलट  फेर  करते  हैं  तो  उस  में
 बहुत  असुविधा  होती  है  1  मेरे  विचार  में  यह
 विषय  बहुत  महत्वपूर्ण  है  शर  इस  पर  बहुत
 कुछ  हमारा  भविष्य  निर्भर  करता  है,  इस
 लिये  मेरा  विचार  है  कि  इस  विषय  पर  हम
 अच्छी  तरह  से  विचार  कर  लें  मैं  यह  नहीं
 मानता  कि  जो  हाल  में  रिग्रुषिग  किया  गया
 है  वह  सम्पूर्ण  कहा  जा  सकता  है  7  वह  काम
 भी  जल्दी  में  किया  गया  था  ।  उस  के  हर  पहलू
 पर  जितना  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  धा
 जितना  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  इसलिये  हम
 मंत्री  महोदय  से  यह  चाहेंगे  कि  इस  मामले  में
 अपना  दिमाग  खुला  रखें  ।  ऐसी  बात  नहीं  होनी
 होनी  चाहिये  कि  वे  यह  सोचें  कि  हम  ने  कभी
 थोड़  ही  दिन  पे  किया  नई  व्यवस्था  की  हैं  ।
 इस  को  हमें  बदलना  नहीं  है  -  मेरा  कहना  है  कि
 देश  में  एसी  परिस्थितियां  पैदा  हो  गयीं  हैं
 कि  वे  स्वयं  इस  प्रदान  पर  विचार  करें  ।
 हमारा  ख्याल  है  कि  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना
 के  दौरान  में  ऐसी  परिस्थितियां  पैदा  हो
 जायेंगी  कि  उन  को  इस  विषय  पर  विचार
 करना  पड़ेगा  |  यह  कोई  अनहोनी  बात  भी
 नहीं  है  7  इस  पुनर्समहीकरण  के  थोड़े  ही
 समय  बाद  यह  अनुभव  किया  जाने  लगा  कि

 पूर्वी  रेलवे  पर  वर्कलोड  बहुत  ज्यादा  बढ़
 गया  है  और  उस  को  दो  हिस्सों  में  विभक्‍त
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 किया  जाय  ।  यह  हाल  साऊथ-ईस्ट  रेलवे  का
 भी  है  |  तो  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि
 इस  व्यवस्था  के  चालू  होने  के  थोड़े  ही दिन  बाद
 तजुर्बे  ने  यह  बतलाया  कि  इस  में  परिवर्तन
 होना  चाहिये  ।  ऐसा  दूसरी  रेलवेज  के  बारे
 में  भी  हो  सकता  है  1  इसलिये  मैं  चाहता  हूं
 कि  एक  विशेषज्ञों  की  कमेटी  बैठे  जो  कि  इस
 सम्पूर्ण  व्यवस्था  पर  विचार  करे  ।
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 5  P.M.

 Mr.  Deputy-Speaker:  It  is  now
 5  o'clock.  The  hon.  Member  may  con-
 tinue  his  speech  on  the  next  day.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Saturday  the
 24th  September,  1955.


